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निवेदन 


चोदद्द वधु बाद हिन्दी संसार ने इमें इस पुस्तक के दूसरे संस्करण 
प्रकाशित करने का, अवसर प्रदान किया; यह बात उन हिन्दी 
प्रेमियों के ज्षिए बहुत विचारणीय हे, जो इस भाषा फे सभी आवश्यक 
ओर उपयोगी अंगों की जल्दी-से-जल्दी पूर्ति करने के लिए व्याकुल 
रहते हैं | तथापि दम उन विद्यानुरागी पाठकों को अवहेलना करना 
नहीं चाहते -चाहे वेकितनी द्वी कम संख्या में हॉ--जो ऐसे साहित्य 
का स्वागत करते हैं। उनकी आवश्यकता के विचार से द्वी, परि- 
ध्थितियाँ बहुत प्रतिकूल द्वोते हुए भी, यह दुसरा संध्करण प्रस्तुत किया 
जा रह हे | हमारी बहुत हृ5छा थी कि पुत्तक का क्षेत्र बढ़ाकर हमें 
अन्य प्रमुख राज्यों की, विशेषतया अमरीका ओर रूस की शासनपद्धति 
का समावेश कर दिया ज्ञाय । परन्तु कागज की महँगायी और दुलभता 
की अ्रवस्था में यद्द पुस्तक वतमान रूप में भी छुप सकी, यही 
गनीमत हे । 

पुस्तक में आवश्यक संशोषव कर दिया गया हे। मितव्ययिता के 
विचार से भारतवर्ष की शासनपद्धति इसमें नहीं दी गयी है ( इसके 
लिए दमारी भारतीय शाध्न! विद्यमान है )। 'स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश 
और ब्रिटिश स(कार! एक स्वतंत्र परिच्छेद बढ़ाया गया हे, तथा 
आयर ( आयलंड ) के नये विधान का विस्तार से बणन किया गया 
है; ओर भी कई विषयों को यथा-सम्भव स्पष्ट कर दिया गया है। 
आशा है, पाठक इससे यथेष्ट लाभ उठाएँगे। 

विनीत 


भमिका 

शासनपद्धति श्रोर राजनैतिक संस्थाओं के विद्याथियों का, अंग- 
रेजी शासनपद्धति अ्रष्ययन किये बिना काम नहीं चलता। भारतीय 
विद्याथियों के लिए तो इस विषय के स्वाध्याय का विशेष ही मद्दत्व 
हे । झ्राधुनिक काल की बहुत सी राजनोतक संस्थाश्रों को अपने कार्य: 
क्रम की प्रेरणा, वह अच्छी द्वो या बुरी, अंगरेजी शासनपद्धति के 
उदाहरणों ओर व्यवद्दारों से हुई है । हमारी राजनीति की दिशा चाहे 
जो हो, कम-से-कम अगली पीढ़ी के लिए अंगरेजी शासनपद्धात के 
दरृष्टान्त हमारे प्रधान पय-प्रदशक रहेंगे। इसलिए मुके विश्वास हे 
कि इस विषय को सरल सुबोध हिन्दी की रचना को सवताघारण, 
और विशेषतया अंगरेजी न जानने वाले, बहुत पसन्द करंगे | 

अज्गजरेजी शासनपद्धत अ्रध्ययन करल्ेनेवाले इस विषय की 
कठिनाइयों ओर उलभनों को भली भांति जानते हैं। यह शासन- 
पद्धति अन्य शासनपडद्धतियों से बहुत ही भिन्न है। इसका कोई एक 
लिगखित विधान न होने के कारण , इसकी वृद्धि की विविध मंजिलों 
का पता लगाना और हसके भहत्व की यथेष्ट कल्पना करना कठिन 
है । इसका क्रमश; विकास हुआ है, इस लिए हसमें कई ऐसी बेमेत्न 
बातें हैं, जिनका, इतिहास जाने बिना, समभना कठिन है; ओर इसकी 
कई प्रथाएं ऐसी हैं. जिनको अरब उपयोगिता नहीं रहो है। इसके 
बहुत-से अश का किसी कानून की पुस्तक में ममाकेश नहीं है; इसका 


झध्ययन उन प्रचलित रीतियों ओर व्यवद्ाारों का ज्ञान प्राप्त करके ही 


[२ |] 
किया जा सकता है, जिनका प्रभाव कानून से स्वीकृत न द्वोनै पर मी, 
कानून के समान हे । 

अज्जरेजी शासनपद्यति अध्ययन करने वालों को इसकी वे तीन 
विशेषताएँ ध्यान में रख लेना उपयोगी द्ोगा, जिन पर शास्तनपद्धति 
के बड़े-बड़े लेखकों ने जोर दिया है :-- 

(क) इंगलेन्ड की पालिमेंट की प्रभुता निराली है। संसार की 
कोई व्यवस्थापक संस्था ऐसी सर्वेशक्ति-सम्पन्न नहीं है। ब्रिटिश पार्लि- 
मेंट दोनों कार्य कर सकती है; यह शामनपद्धति को भी बदल सकती 
है, ओर कानून भी बना सकती है । 

(ख) यहाँ सब पर कानून का राज्य है। कानून के सामने सब 
नागरिक समान दहे। शासकों के लिए यहाँ विशेष न्यायालय नहीं 
हैँ | 'हेबियस कोपंतस एक्ट! व्यक्तियों की सरकारी कमचारियों से रक्षा 
करता है। भाषण, सम्मेलन, श्र लेखन-काय की स्वतत्रता यहाँ 
किसी कानून से नहीं है, बह तो लागों का जन्मसट् अश्रधघकार है। 
ह॒०लिए इसका सम्मान भी बहुत श्रधिक है। 

(ग) यहाँ कानून की अपेक्षा, प्रथाओं का महत्व श्रघ्रक हे । 
उनके कारण कानून को वास्तविकता बहुत कम दंगयी हे । उन्होंने 
इंगलेंड की राजनेतक संस्थाओ्रों की शान्तिपू्ब$ उन्नति करने में 
महत्वपूर्ण भाग लिया हैं । वे इस बात की झ्योतक हैं कि अगरेज 
जाति में अपने आपको, राजनेतिक जीवन की बदलती हुई स्थिति के 
अनुकूल बनाने की अद्भुत्‌ क्षमता है । 

अंगरेजी शासनपद्ध ति को ब्योरेबार बातों का अधिक ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए. पाठकों को यह पुस्तक अवलोकन करनी चाहिए । मैंने 


यहाँ पर केवल उस काये की कठिनाइयों का दिग्दशन कराने का 


[१] 

प्रयरन किया है, जिसका भार श्री० दयाशंकरजी दुबे ओर भ्री० 
भगवानदा। जी केला ने लिया और जिसे इन्होंने ऐेसी सफलता-पूर्व क 
पूरा किया। मुझे निश्चय है कि हिन्दी जाननेवाली जनता इस 
पुस्तक से, अ्रधिक-सं-अधिक लाभ उठाएगी । हिन्दी का राजनैतिक 
साहित्य श्री० केला जा का बहुत ऋण! है, ओर उतकी इस रचना से 
दम उनके ओर अधिक कृतज्ञ द्वोगये हैँं। स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों 
आदि की 'भन्ननभन्न रामनउद्धतियों के परिच्छेरों से पुस्तक की उप- 
योगिता बढ़ गयो है । इससे पाठकों को उन संस्थाश्रों का तुलनात्मक 
अध्ययन करने का अवसर मिल्लेगा, नो अगरेजी शाप्तनपद्धत के श्राधार 
पर संगठित हुई हैं, या जा अ्रपने कायक्रम में उससे प्रेश्ति हुई ई । 
भारतवध की भावी शासवपद्धति म॑ अनुराग रखने वालों को अउने 
नि्ुयों पर पहुँचने के लिए इस पुध्तक में बहुत उपयोगी सामग्री 
मिलेगी । 

हिन्दी में ऐी पुस्तकों का प्रायः श्रमाव ही है, जिनमें इस विषय 
का ऐसा विशद विवेचन हो। हिन्दी जाननेवाली जनता को इस 
पुस्तक के लेखर्का के श्रम शोर योग्यता के लिए बहुत कृतज्ञ होना 
चाहिए । 

जुगलकिशोर, एम, ए, 
भूत१व श्राचाय 
प्रेम महाविद्यालय 
वृन्दाबन | 
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शासन सम्बन्धी ज्ञान का महत्व--एक मारतीय विद्वान 
का कथन है कि सब घर्मा का प्रवेश राज-धर्म में हो जाता है। आज- 
कल इस कथन की सत्यता, थोड़ा विचार करने पर, मली भांति शात 
हो सकती है । प्रत्येक देश की आथिक, सामाजिक या घामिक उन्नति 
के विविध काय, प्रत्यक्ष या गोण रूप से राजनीति से सम्बन्ध रखते हैं । 
नागरिक जीवन की २ोजमर्रा की बहुत सी बाते ऐसी होती हैं जिनमें, 
उनके देश की शासनपद्धति, अनुकूल द्वोने से बहुत सहायक दो 
सकती है, ओर प्रतिकूल द्वाने से, वह बहुत बाघक भी बन सकती है। 
किसी नागरिक का यद्द कद्दना ठोक नहीं है ऊकि दम राजनीति में भाग 
नहीं लेते । सरकार के बनाये हुए कानूनों पर उन्हें अमल करना दी 
पड़ता है | सरकारी कर ( टेक्स ) उन्हें दने ही द्वोते हैं, अपने भले या 
जुरे व्यवद्वार से, चाहे अ्रप्रकट रूप में दी कक्‍योंन हों, वे सरकार को 
शासन सम्बन्धी नये नियमों के निर्माण के लिए, अथवा पुराने 


२ ब्रिय्श साप्र।ज्य शासन 


कानूनों के परिवर्तन या सशोधन के लिए प्रर्त करते हैं। इस प्रकार 
प्रत्येक नागरक, किसी-न- कथा अश में, राजनोत से सम्बन्ध अ्रवृश्य 
रखता है | इस लए यह आवश्यक हे कि ;त्येक नागरिक, पुरुष हो 
या स्त्री, युवक दो या दृद्ध, शासन सम्बन्धी विपयों का ययथरष्ट शान 
प्राप्त कर, ओर, उन्हें भत्नी भांति अध्ययन श्रोर मनन करे, जिसमे वह्द 
इम दिशा में अपने कतवब्यां का उचित गीत से पालन कर सके | 
ब्रिटिश साम्राज्य का शासन जानने की आवश्यकता-- 
अपने ही देश को नदों, दर्मे भिन्न-भिन्न देशों की शाहनपद्ध तयों का 
ज्ञान दाना चाहिए | इससे हम यह सोच सकेंगे कि किस शासनव« ति 
का कौनसा नियम ऐसा है, जिसके, हमारे देश में प्रचलित हो जाने से 
दमारा कल्याण दागा, तथा, कोनसे नियमों का अनुकरण हमारे देश 
के लिए गरद्वितकर होगा | यद अवकाश के श्रभाव से हम बहुत से 
देशों की शासनउद्धतियों का ज्ञान प्राप्त न कर सके, तो कम से-कम ऐसे 
देशों के विषय में तो हमें अवश्य ही शान दोना चाहिए जिनसे दमारा 
घनिष्ट सम्बन्ध है या जिनकी शासनउद्धति का प्रभाव मारे देश को 
शासनपद्धत पर बहुत श्रधिक पढ़ता है । 
उदादरगण के लिए, पाठक जानते हैं कि वतमान श्रवस्था में 
भारतवपं ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत है | इगलेंड का बादशाद्द यहाँ 
का सम्राट कहलाता है। वहाँ की पालमेंट द्वारा स्थिर की हुई 
शापन-नीति ब्रिटिश भारत में प्रचलित हे, तथा उस पालिमेंट को 
हमारी देशी रियासतों पर भी महत्वपूर्ण अधिकार हे। भारतवष की 
शासनपद्धति ब्रिटश साम्राज्य के स्वाघीन उपनिवेशों को 
शैली पर संशोधित की जा रह्दी है। साम्राज्य के पराधीन भागों से 
भी भारतवष का बहुत सम्पन्ध है; उनके कई स्थानों में तो कितने द्वी 
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भारतीय निवास करते हैं, तथा कुद्चु वहाँ जातेआतने रद्दते हैं। इस 
प्रकार त्र'टरा साम्राज्य के सता भादों से हमारा सम्बन्ध है, और उन 
सबकी शारनपद्धति का ज्ञान प्राप्त काना हमारे लिए उपयोगी तथा 
आवश्यक हे । 

साम्राज्य का मातृ-देश --पदले इस धाम्नाज्य के मातु-देश 
की शासनपद्धति जान लेनी चाइए। इस पृश्ठतक के प्रथम खंड 
में इसका ही वर्णन किया जायगा | ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ-देश में 
ग्रेट-ब्रिटेन ( इंगलड, वेल्ज़, स्काटलेंड ) श्र उत्तरा आयलड, तथा 
मानद्वी; श्रोर खाड़ी के द्वीय सम्मिलित हैं | इसे “ब्रटश सयुक्त राज्य? 
भी कहते हैं। साधारण बोलचाल में इगलेंढ कहने से भा इस सब 
भू-भाग का आशय लिया जाता है। साधारण आदर्मियों की यह 
घारणा द्वोती है कि ब्रिटिश संधुक्त राज्य कोई बहुत बढ़ा राज्य ढ! गा, परन्तु 
वास्तव में यद्द वात नहीं है। क्षेत्रत और जनसख्या के दृष्टि से 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य बहुत साधारण सा, मारतवष के वयुक्तप्रांत से 
भी छोटा, राज्य हे | इसका क्षेत्रकत लगभग ९१ इजार वगमील और 
जनसंख्या लगभग पाँच करोड़ है| 

योरप मद्दाद्वॉप के पश्चिम भाग में चहुँ ओर सदद्र से सुरक्षित, 
ग्रेट-व्िटेन एक टापू है | इसके दक्षिण भाग में इंगलेंड ओर वेल्ज़ हे, 
तथा उत्तर भाग में कुछु ऊंचे पहाड़ों से परे स्काटर्लेंड है। उत्तरी 
आयलेंड के भी कई ओर जल ही ६। इन भागों का, विशेषतया 
इंगलेंड का, किनारा काफी कटा हुआ है | यहाँ बन्दरगादह बहुत उत्तम 
हैं । नदियों की गति भी खाघारणतः जहाज्ों के जाने-आने के लिए 
बहुत भनुकूल हे । 

ब्रिटिश छंयुक्त राज्य योरप, अमरीका शोर शभ्रफ्रोका के बीच में 
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ऐसे मोके की जगह पर स्थित है कि भिन्न-भिन्न देशों का व्यापारिक 
माल इस राज्य के पास से गुजरता है, ओर सब जगदों का माल यहाँ 
सुगमता से आ सकता है। इस प्रकार यह क॒द्दा जा सकता है कि यह 
राज्य समुद्रों के चोराददे पर है । इन कारणों से इस राज्य के निवासियों 
को संसार के भिन्न-मिन्न देशों से व्यापार करके लाभ उठाने की बड़ी 
सुविधा मिली हे | इस राज्य की भोगोलिक स्थिति त्रिटश साम्राज्य के 
निर्माण में भी बहुत सहायक हुई है; इसका विशेष विचार श्ागे, 
प्रसंगानुसार किया जायगा | 
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"3 >०-क्रडदराछह- 


ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ - देश--इंगलेंड, वेल्ज, स्काटलेंड 
भोर उत्तरी आयलेंड--की शासनपद्धति का वर्णन आरम्भ करने 
से पूव हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि इस राज्य के भिन्न-भिन्न 
भाग कब ओर किस प्रकार परस्पर में मिले | पहले ईंगलेंड को लेते हैं । 


इंगलेणड का एकीकरण--श्रंगरेज़ों का इतिहास पाँच- 
दस हज़ार वर्ष का नहीं है | यह डेढ़ इज़ार वर्ष से भी कम का है। 


उससे पहले श्रंगरेज़ जाति नहीं थी; इंगलेर्ड के मूल निवासी “ब्रिटन” 
कहलाते थे | उन पर रोम वालों का राज्य था | रोम वालों ने ईसा से 
पूप वध पहले व्दाँ राज्य करना भारम्भ किया था भर लगभग साढ़े 
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चार सो वर्ष राज्य किया; उन्होंने ब्रिटनों की बहुत-कुछ उन्नति की, 
परन्तु उन्हें सदैव परावलम्बी बनाकर रखा, आत्म-रक्षा के लिए 
शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी | इसका परिणाम यद्द हुआ कि जब 
पाँचवीं सदी में रोम पर उत्तरों योरप की असमभ्य जातियों ने भझाक्रमण 
किया ओर इंगलेण्ड में रहनेवाले रोमन लोग अपने देश में लोट श्ाये, 
तो बेचारे ब्रिटन अतहाय रह गये | सन्‌ ४४६ ई० में इस समय “जमेनी' 
कहे जाने वाले देश की ऐल्ब नदी के किनारे के पास की भूमि से,'ज्यूट' 
लोगों ने आकर प्रथम वार इंगलैशड के कुछु भाग पर अधिकार कर 
लिया | पीछे क्रमश; 'एगल” ओर सेक्सन लोग आते गये और भिन्न- 
भिन्न भागों पर अधिकार करके अलग-श्रलग राज्थों की स्थापना करने लगे | 
उपयक्त तीन जातियों के आदमी कुछ समय परस्पर में लड़ते-भमिट्ठते 
रहे | आठवीं शताब्दी तक इनके वात प्रथक-प्रथक राज्य थे। अन्त 
में, सन्‌ ८२७ ई० में एग्वर्ट नामक बादशाह समस्त इंगलेणड में सर्वोच्च 
अधिकारी मान लिया गया । यद्याप उस समय भी कई भागों में 
प्रथक-प्रथक बादशाह थे, उस समय से इंगलेएड एक राज्य समझा 
जाने लगा । 'इगलण्ड? शब्द 'एग्लों की भूमि! का द्रोतक है। 
अंगरेज़ या एंग्लो-सेक्सन जमाति-नवी शताब्दी में 
डेनमाक ( और नावें ) से आकर 'डेन? लोगों ने इगरलेंड पर आक्रमण 
किया, ओर अन्तत: सन्धि करके कुछु भाग में अपना राज्य स्थापित 
कर लिया | पीछे ग्यारहवीं शताब्दी में 'नामेनः! लोग इंगलेंड पर 
आक्रमण करने लगे | नामडी ( फ्रांतध ) के ड्यूक विलयम ने यहाँ 
१०६६ में विजय प्राप्त की, ओर सब भूमि पर अभ्रधिकार कर लिया; वह 
बादशाद् बन गया | इस घटना से, तथा इसके पश्चात्‌, नामेन लोगों की 
अच्छी संख्या इंगलेंड में झागयी ओर यहाँ निवास करने लगी। ये 
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लोग उसी जाति के थे, जिसके, पूर्वाक्त डेन लोग यथे। बादशाद्द से 
ज़मीन पाकर ये बड़े बड़े सरद'र बन गये। इगलेंड के वतमान 
सरदार घरानों के आदमी प्राय; इन ही के वशन्र हैं । 
उपय क्त सब जञातियो-- ज्यूट, एगल, सेक्‍्मन, डेन और नामेन--के 

परस्पर मिलजाने से अगरज़ 'इनॉनश) ज.'त बना हैं । इसे एग्ल। सेक्मन 
भा कह्टत हैं ; वाध्तव मे यद शब्द श्ासम्भ में आई हुई एंगन ओर 
सेक्सन जा'तया के सयाग का द्यातक है| नामेनो ऊे बाद इार्लेंड किसी 
विदेशी जाते के आबिकार मे नर आय! । 

बल्म की विजय --ज्ब ब्रिटनों वर गेक्सन श्रदि जातियों के 
अक्रमणए हुए तो उनध से बुद्ध ता खड़ी पर करके गाना ( फ्रांस ) 
चले गये थे और कुछ ने -हज़ | जग में शरण की थो। वेलज़ में 
अब भा उन प्राचोन ब्रटन! के बराज रहते हैं ये झा तक श्रपनी 
पुरानी भार का भा ब्यवहार करते हैं। अस्‍्तु, तरह नें सदी के गब्रन्त में 
वेल्ज को विजय करके इंगलैएड के राज्य में मिला ।लया गया | तब से 
इगलेएणएड के बादशाह का बढ़ा लड़का 'वल्ज़ का राजकुमार या 
विंस-आफ़ वेल्ज़ कद्टनाता है । वतमान मदायुद्ध के पहले तक वेल्ज़ के 
लिए स्वतंत्र पालिमट स्था.पत्र करन का आन्दोलन चल रहा था। 

स्काटलणट का मेल - इगलैएड शोर स्काटलेण्ड के बीच 
में ऊंचे पहाड़ द्ोने से, आरम्म में बहुत समय तक, इन देशों में 
पारस्परिक सम्बन्ध बहुत कम रहा । कई थार इस बात का यत्न किया 
गया कि ये दोनों राज्य मिल जायें | सन्‌ १६०३ ई० में इंगलेण्ड की 
महारानी ऐलिज़बेथ का देद्वान्त होजाने पर, स्काटलेंड का बादशाह ही 
निकटतम उत्तराधिकारी होने के कारण, इगलेण्ड का भी बाद शाह 
बना । स्काटलेण्ड में वह जेम्स षष्टम” कदल।ता था, इंगलैण्ड में उसका 
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नाम “जेम्स प्रथम? रहा | इस प्रकार दोनों राज्यों का एक द्वी बादशाह 
होगया, परन्तु दोनों + शासन-व्यत्रस्था तथा क़ानून प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहे । 
क्रमश; इस नाति का द्वानयाँ बदत हाती गयीं, तथापि दोनों राज्यों में 
पारसारिक मनोमालन्य रहने के कारण, इनका एकीकरण न हो 
सका | अन्तन; सन्‌ १७०७ ई० के कानून से दानों राज्य मिलराये 
गये | दोनों को नया सम्मिलित परालिमेन्ट का नाम ब्रिटिश पालिमेट? 
दोगया; <, कानून-रद्धात ध्रथक-प्रथक्‌ *हो ।स्काटलेंड में भी वेल्ज़ की 
तरह, बतमान महायुद्ध आ्ररम्न होने से पहले, स्तर॒तत्र पालिमट स्थायित 
करने का आन्दालन चल रदा था | 

अत्तु, यह ध्पष्ट हे कि इगलेंड थौर स्काटलेण्ड को परस्पर में 
मिल्ने, अभी ढाई सो वष मः नहीं हुए । इन दोनों भू भागा का संयुक्त 
नाम “पट ब्रिटेन! है | 'ग्रट” का अर्थ बढ़ा या महान हे । 

उत्तरी आयर्लेएट --पग्रेट-अटेन श्रौर भायलैंएड एक दुसरे से 
प्रथक भूभाग हैं। इन दोनों के बीच में आयरश सागर हे, अतः 
आरम्भ में बहुत समय तक, इन दोनों में समागम कम रद्दा। इसके 
अतिरिक्त इगलेण्ड श्रायलंणड को अयने से छोटे दर्ज का मानता था| 
उप्ने मद्दारानी ऐलिजबेथ के समय में उसे विजय कर लिया। 
पश्चात्‌ सन्‌ १७१६ ई७ में ब्रिटश पालिमेंट ने उसके लिए कानू4 
बनाने के सम्बन्ध में अपने अधिकार की घाषणा की, प*न्तु दोनों 
राज्यों के परध्यरिक भूगड़ों के कारण ये अलग-अलग ही रहे। सन्‌ 
१७८२ ई० में आयलंड की पालिमेन्ट स्वतन्त्र हो गयी। अढारहवीं 
शताब्दी के अन्त तक वह राज्य अपना शासन स्वय करता रहा | सन्‌ 
श्८०१ ई० में आयलेए्ड की श्रला पालिमेन्ट रहनी बन्द हो गयी भौर 
वह ग्रेट-ब्रटेन की १।लिमेन्ट में मिल गयी। उसी में आयलेंड के 
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प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित कर दी गयी । दोनों राज्यों का बादशाह 
भी एक ही द्वोने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 
तथा बी०वीं शताब्दो के आरम्भ में वहां 'होम-रूल! भ्ान्दोलन द्वोता 
रहा, जिससे अन्तत: सन्‌ १६१४--१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌, केवल 
उत्तरी आयलेंड की पालिमेंट द्वी त्रिय्श पालिपेन्ट के अधीन रही 
ओर शेष आयलेंड का “आयरिश क्रो स्टेट” के नाम से एक प्रथक्‌ 
राज्य हों गया । इस राज्य का विशेष उल्लेख अन्यत्र किया 
जायगा । 

अस्तु, इस विवेचन से यह ज्ञात हो गया कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य 
के भिन्न-मिन्न भाग किस प्रकार मिलकर, एक राज्य स्थापित हुआ। 
अगले परिच्छेद से हम इस राज्य की शापनपद्धति का वर्णन आरम्भ 
करंगे । 





तीसरा परिच्छेद 
अंगरेजी शासनपद्धति की विशेषताएं 


- “०-९ ९0-०००%क--- 


फ्रांस के ल्वोग सुधार न कर राज्य-क्रान्ति किया करते हैं, और 
इंगलेयड के आदमी राज्त-क्रान्ति न कर सुधार किया करते हैं। 

>-नेपोलियन तृतीय 

किसी-किसोी देश की शासनपद्धति में कुछ बातें ऐसी होती हैं, 

जो प्रायः अन्य देशों की शाघनपद्धतियों में नहीं पायी जातीं। जिस 

देश में ऐसा दो, उसकी शासनपद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन 

बातों को भली भांति समक लेना उचित है। इशगलेंड की 
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शासनपद्धति में ऐसी दो बाते हैं, जिन्हें हम उसकी विशेषताएँ कह 
सकते हैं । 

अंगरेज़ी शासनपद्धति की विशेषताएँ-- (१) यद्यपि 
प्रकट रूप से समस्त शासतन-कार्य बादशाह्द के नाम से होता है, पर 
वास्तव में बादशाह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता । 
कानून बनाने, शासन करने, तथा न्याय-सम्यादन के लिए, अंगरेज़ी 
शासनपद्धति के अनुसार पालिमेन्ट, मन्त्रिमंडल तथा न्याय-संस्था 
उत्तरदायी हैं, ओर, बादशाह केबल इन संध्याश्रों के आ्रादेशानुसार 
काम करता है | 

अंगरेज्नी शाधनपद्धति का एक सिद्धान्त यह है कि बादशाह 
गलती नहीं कर सकता | इसका अ्रभिप्रायः यह हे कि वह किसी भी 
राज्य-काय का उत्तरदाता नहीं माना जाता | सब कार्यो के उत्तरदाता 
मंत्री दी होते हैं, ओर उनको सम्मति के अनुसार दी बादशाह काम 
करता दे | हाँ, बादशाह्द एक काम अपनी इच्छा के अनुसार करता है, 
वद्द काम हे, प्रधान मंत्री का चुनाव | परन्तु इसकाय की भी सीमा परि- 
मित रहती दे | बादशाह को इस पद के लिए ऐशला व्यक्ति चुनना द्ोता 
है जो जनसाधारण सभा के अधिकांश सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष 
में रख सके; ऐसे व्यक्ति सदेव इनेगिने ही होते हैं । 

(२) अंगरेज़ी शासनपद्धति को दूछरी विशेषता यद्द है कि 
यद्यपि उसके कुछु नियम ऐसे भी हैं जिन्हें इंगलेएड कौ जनसाधारण- 
सभा ने बनाया है, उसके अधिकांश नियम इस प्रकार के हैं जो, 
किसी ख़ास समय में इस सभा द्वारा नहीं बनाये गये; ये रीति-रिवाज 
पर निर्भर हैं और इनके अनुसार वहाँ परम्परा से काम द्वोता भा रहा 
है। देश के लिपि-बद्ध कानन में उनका समावेश नहीं हे। इतका 
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कारण यह है कि इंगलेंड के प्रतिनिधि तथा अन्य श्रघिकारी किसी 
ख़ास समय यह निश्चय करके नही बंठे कि आशओ्रो अपने देश के 
राजप्रबन्ध के लिए. अमुक-अमुक विषय के क़ानून बनावं, अब से 
इस देश का शासन इस नयी पद्धति के अनुसार होना चाहिए। 
अगरेज़ी शासनवद्धति के उपयु क्त नियमों को अपने वतंमान रूप में 
आने के लिए यथेष्ट समय लगा है। इप्त प्रकार अंगरेन्नी शासनपद्धति 
का क्रमशः, धीरे-घीरे विकास हुआ है, इसको स्वाभाविक वृद्धि हुई 
हे । इसलिए ग्रावश्यकता होने पर इसमें परिवतन भी शासानी से 
है| सकता हे, उसके लिए घोर आन्दोलन नहीं करना पड़ता '! 
शासनपद्धति की परिवतनशीलता--हसीलिए यहाँ 
की शासनपद्धति को 4रिवतनशील कहा जाता है। यह धअ्मराका आदि 
देशों की शासनपद्धतियोंँ को भांति अ्परिवतनशील नदीं दे। यहाँ 
शासनपद्धति सम्बन्धी नियमों में सुधार करने के लिए विशेष बन्धन 
नहीं हे | मंत्रिमंडल आवश्यकतानुसार उत्तके संशोषन का प्रस्ताव 
कर सकता हे। इससे उसमें एक-दम भहान परिवतंन द्वोना, 
तथा उसका रूपान्तर भी द्वोजाना अ्रधम्मत नहीं है । हाँ, यद केवल 
सिद्धान्त की बात रही । ब्यवहार में, मत्रिमंहल या पालिमेंट लोकमत 
से आगे नहीं बढ़ सकती, और लोकमत्त प्रायः सहसा नहीं बदलता। 
अस्तु, मंत्रिमंडल के प्रस्तावों के शअ्रतिरिक्त, न्यायालयों के 
निणय भी यहां शामसनपद्धति बदलने में सहायक होते हैं। 
पालिमेंट के बनाये हुए. क्रानूनों का अथ लगाने में मतभेद उपस्थित 
दोने की दशा में उसका निणय न्यायालय करते हैं। इससे उन क्र'नूनों 
पर न्यायालयों के नियणयों का प्र भाव पटना स्वाभाविक दी हे। इस 
प्रकार शासनपद्धति में धीरे घीरे परिवतन दुआ करते हैं, जो बहुधा 
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उस समय तो कुछ विशेष महत्व के मालूम नहीं दोते परन्तु कालान्तर 
में उनसे किसी-किसी विषय का कायापलट सा दी होजाता है। 
शासनपद्धति की परिवतनशीत्वता स॑ इं गले ड का एक बढ़ा लाभ 
यद्द है कि यहाँ जनता को इच्छानुसार सुधार हाने को सम्भावना बनी 
रहती है, इसस जनसाधारण का प्राय; क्रान्ति को आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होतो । उन्दोंने समझ लिया है कि जेसा ज्ोकमत होगा, चेसा 
नियम पाल़िमेन्ट में बन जायगा । इसल्निदु वे जब जसा क़ानून बन- 
वाना चाहते हैं, उसके अश्रनुसार ज्ञाकमत तेयार करने तथा जनता को 
शिक्षित करन में कग जाते दें। यदि व ऐसा करन में सफल न हों, 
अर्थात्‌ वे ज्ञोगों को अपन श्रभीष्ट नियम की उपयागिता न समझा सके 
तो वे जान लेते हैं कि उप विषय की क्रान्ति करने में जनता हमारे 
साथ न होगी, शोर इसलिए क्रान्तिकारी उपार्यों से भी सफल्नता न 
होगी । यद्दी कारण है कि इंगलेण्ड के इतिहास में यह बात ख़ास तौर 
से देखने में श्राती है कि यद्द देश राजनेतिक क्रान्तियों और उथल-पुथक्क 
के झूगढ़ों से प्रायः मुक्त रहा है । वास्तव में इगलेंड छी शांसनपद्धति का 
इतिहास बादशाह छो शक्ति कम हाऋर, उस शक्ति $, प्रज्ञा के हाथ में 
जान का इतिहास है| और, यद८ कार्य क्रमश; प्रायः मंज़िल-दर-मंज़िल्न, 
और अधिकांश में बिना खून बह्ाये, हथ्रा हे । 
यह शासनपद्धति अलिखित हे --अश्रमरीका श्राद देशों 
की शासनपद्धति “लिखित” कही जाती है; इसके विपरीत, इंगरलेंड 


की शासनपद्धति 'श्रलिखित! मानी जाती है । लिखित शासनपद्धति से 
अभिप्रायः उस शासनपद्धति से होता हे, जिसके अ्रधिकतर क़ानून 
किसी विशेष समय निर्धारित किये जाकर, लिखे हुए रहते हैं ।अलिखित 
शासनपद्धति से उस शासनपद्धति का बोध द्वोता है, जो राज्य की 
रौति-रस्म , रिवाज, रूढ़ी या परम्परा के आधार से बनी द्ोती है, 
जितके कानून सवंसाधारण में लोकमत के अनुसार होने से ही, मान 
लिये नाते हैं । इन क्वानूनों में से कुछ, सुमीते के लिए, लिख भी लिये 
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जाते हैं | इंगलेंड की शासनपद्धति अलिथित मानी जाती है। यहाँ 
के कुछ महत्वपूण क़ानून पारलिमेंट द्वारा ख़ास-खास समय पर स्वीकृत 
किये जाकर लिखे हुए भी हैं । तथापि इसमें संदेह नहीं कि इस 
शासनपद्धति में रिवाज या रूढी का विशेष भाग है । 


चोथा परिच्छेद 


बादशाह और प्रिवी कोंसिल 





“इस देश में बादशाह के कार्य, इच्छाएँ ओर डदाइरण वास्तविक 
शक्ति हैं। वद शासनपद्धति की प्रधान बातों का सच्चा संरक्षक है, 
जनता उसका महान आदर करतो है, तथा डससे अत्यन्त प्रेम-भाव 


रखतो है । ?? 
पु 
+> ग्लेडस्टन 


बादशाह निवाचित होता है, या वंशांनुक्रम से ? ; 
ऐतिहासिक विचार--नामेन लोगों को विजय ( सन्‌ १०६६ 
ई० ) से पूृव, इंगलेंड में बादशाह# प्रायः निर्वाचित द्वोता था; परन्तु 
वद्द शाद्दी परिवार के व्यक्तियों में से हा चुना जाता था | उक्त वर्ष से 
जागीरदारी प्रथा आरम्म होंगयी श्रोर यह विचार बल पकड़ता गया 
कि अन्य जागीर की भाँति राजगद्दी भी वंशानुक्रम से मिलनी चाहिए | 
सोलइवीं शताब्दी में वंगानुक्रम अधिकार की श्रपेक्षा निर्वाचन-सिद्धान्त 
की विजय अधिक रही । सन्‌ !६४१ ईं० में बादशाद्द चाल्त प्रथम को 
प्राणदंड देने के पश्चात्‌ ग्यारह वध बिना बादशाह के काम चलाने से, 


“बादशादइ से तात्पय उस व्यक्ति से है, जो राजसिहासन को सुशोभित करे, वह 
चाहे पुरुष दो, या स्री । 
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१६६० में बादशाह के पद की पुनत्स्थापना करने से, १६८६ में बाद- 
शाद्द जेम्स प्रथम को निकालकर, उसकी जगह बविलयम तृतीय को 
गद्दी पर बेठाने से, ओर अन्त में १७०१ में उत्तराधिकारी का नियम 
बना देने से, यह अखिलित, परन्तु असदिग्ध घोषणा होगयी कि यद्यति 
इंगलेण्ड में बादशाहत का अधिकार वंशानुक्रम से माना जाता है 


परन्तु कोई बादशाह तभी तक राज्य कर सकता है जब तक पालिमेंट 
ठसे चाहे । 

उत्तराधिकार का नियम--वादशादह के उत्तराधिकार के 
सम्बन्ध में, पालिमेन्ट का अन्तिम क़ानून सन १७०१ ३० का 'सेटलमैंट 
एक्ट! दे | इससे यह निश्चय किया गया था कि राज्य बादशाह जेम्स 
प्रथम की पोती, सोफ़िया के वंराजों को मिल्ते ।& उक्त कानून के 
अनुसार ब्रिटिश राजतिंद्दातन का अधिकार पेत्रिक श्रयांत्‌ वंशागत है । 
बादशाह का पद किसी को गुण कर्मानुसार नहीं दिया जाता । किसी 
बादशाह के मरने पर उसके सब से बड़े लड़के को राजगद्दो मिलती 
है। यदि सब से बड़ा लड़का जीवित न दह्टो तो उसके सब से बड़े लड़के 
को ( ओर लड़का न होने की दशा में लड़की को ) राजगद्दी पाने का 
अधिकार होता हे | यदि बादशाह के बड़े लड़के की कोई सन्तान न 
ही, तो बादशाहका दूसरा लड़का, ओर उसके जीवित नहोने पर उसका 
सनन्‍्तान अश्रत्रिकारी होती है | यदि बादशादद का कोई लड़का या उसकी 
सनन्‍तान जीवित न हों तो बादशाह की सब से बड़ी लड़की या उसकी 
सनन्‍्तान श्रघधिकारिणी द्वोतोी है । परन्तु शत यह है कि प्रत्येक राज्या- 
घिकारो को राज्यारोहण के समय यह शपथ लेनी द्वोती है कि वह 


>साफ़िया एक जमंन रियासत हेनोवर के राजपन्न से ब्याही गयी थी। इस 
प्रकार इंग्लेण्ड के बादशाह हेनोवर वश के द्वाने आरम्म हुए | यही वंश अ्रब तक 
चला जा रह्दया है । 
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प्रोटेस्टंट मत का ईसाई है | यदि वह रोमन केथलिक मत का ईसाई, 
या किसी अन्य घमे का अनुयायी दो तो वह राज्याघिकार से वंचत कर 
दिया जाता है । 


बादशाह के अधिकार-- बादशाह के अधिकार दा प्रकार के 
होते हें:-- ( १ ) जो उसे कानून द्वारा प्राप्त हैं; ये परिमित हैं | (२) जा 
उसे बिना कानून दी, बादशाह द्वोने को हैसियत से, प्रास हैं; ये श्रपिरमित 
हैं ।इनर्म से दूसरी प्रकार के अधिकारों के श्रनुसार बादशाह 
यदि चादे तो, पालिंमेंट की अनुमात बिना द्वी, सेना के दृथियार 
रखवा सकता है, सरकारी नोकरों को वर्खास्त कर सकता हैं, युद्ध ओर 
सन्धि कर सकता है, साम्राज्य के किसी भी निवासी को सरदार या 
'लाड' बना सकता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता हैं | इस 
प्रकार अगरेज़ी शाधनपद्धत के अनुतार चन्नता हुआ भी, वादशाह 
कई ऐसे काय कर सकता दे, जिनसे देश की आन्‍न्तरिक उन्नति में 
तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत वाघा पहुँचे । परन्तु वास्तव में 
जसा कि पहले कहा गया हैं, आजकल वह कोई भी काय श्रपनी इच्छा 
के अनुसार नहीं करता; वह भपने अधिकारों को, अ्रवन॑ मन्न्रियों की 
सलाद बिना श्रमल में नहीं लाता | बादशाह जो भाषण देता हे, वह 
भो प्रधान मन्त्री या अ्रन्य भन्श्रियों द्वारा लिखा होता है; उतका अन्य 
राज्यों से जो पत्रव्यवद्दार होता हे, वह भी मन्त्रियों से छिपा नहीं 
रहता | बादशाह अपना विवाह भी मन्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध नहीं 
कर सकता ।#* 


आर ( न 
बादशाह के काय-- बादशाह अण्ने काय, प्रधान मन्त्री को 


*#ध्ष्टम एडवड का मन्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के कारण राज 
सिद्दासन छोड़ना पडा था। 
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पलाह के अनुसार करता है; उनमें से भुख्य-मुछय निम्नलिखित हं'-.. 
(१) मन्त्रियों की नियुक्ति करना | ( २) प्रतिवर्ष पालिमेंट का उद्‌- 
घाटन करना | (३) पालिमेंट के अधिवेशन को समाप्त करना | 
( ४ ) पालिंमेंट द्वारा स्त्रीकृत कानूनी मसविदों को स्वीकार करके, 
उन्हें कानून का रूप देना । (५ ) प्रधान अधिकारियों तथा न्याया- 
धोौशों को नियत करना । (६ ) पदाधिकारियों की नियुक्ति करना। 
( ७ ) पालिमेंट में भाषण देना । ( ८ ) अपराधियों को क्षमा करना, 
और, ( £ ) बड़ी-बढ़ी उपाधियाँ तथा पदवियाँ देना इत्यादि । 
शाॉसनपद्धति में वादशाहका स्थान-- यद्यतवि बादशाह 
सब काम मन्त्रियों के परा मश से करता है तथापि शासनपद्धति में उस 
का कुछु-न-कुछु मद्दत्त रहता ही है। वह आवश्यकतानुसार मन्दत्रियों 
को प्रोत्लाहन या चेतावनी देता है| अपने अधिकारों का उचित रूप से 
उपयोग करके मद्दारानी विक्टोरिया ओर जाज पंचम जैसे बादशाह 
इंगर्लेड के शासन-कार्य में बड़ा प्रमाव डालते रहे हैं। मन्शत्रमएडल 
बनते हैं भोर बदलते हैं; मन्त्री भाते भोर जाते हैं, परन्तु बादशा€ 
स्थायी है, वह शासन-काय की श्द्धला को बनाये रलता है। वह राज्य 
के विविध रहस्थों को जानता है, ओर शासन-नीति के व्यवद्वार के 
सम्बन्ध में उसका अनुभव, प्राय: मन्श्रियों की अपेक्षा अधिक होना 
स्वाभाविक हो है। विशेषतया वेदेशिक विषयों में तो उसका प्रभाव 
बहुत ही पढ़ता हैं | यह क॒द्दा जा सकता ईं कि समझदार बादशाद का 
प्रभाव, केवल प्रधान मन्त्री को छोड़ कर ओर सब व्यक्तियों की भपेक्षा 
अधिक रद्दता है | यही कारण है कि श्गलेंड में यद्यपि व्यावद्यारिक 
दृष्ट से बादशाह के अबिकार क्रमश) कम होते गये हैं, परन्तु इसके 
धाथ ही जनता में उसका श्ादर-मान बढ़ता गया है | बादशाह ही 


१६ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रत्यक्ष चिन्द्द हे; सम्पू क्ाम्राज्य उससे 
प्रेम करता है। 
स्वयं अ्रपनी इच्छा के अनुसार बादशाह शासनकाय में कोई दृ्तत्षेप 
नहीं कर सकता । पालिमेंट ने उसके इतने श्रघधिकार ले लिये हैं कि 
वह केवल “राज्य” करता हे, 'शासन? नहीं | वह एक वैध ( कान्‍्स्टी- 
चूशनल ) शाप्तक है । वह सव राजनेतिक दलों ( पार्टियों ) से परे 
हैं, वह किस दल का सदस्य नहीं €| सकता । अगरेज़ी शासन-विधान 
में राजा सम्मान की वस्तु है, भय की नहीं । इगलड में बादशाह का 
पद्‌ लगभग नो सो वर्ष से निरन्तर चला झा रहा है; केवल चाल्स 
प्रथम की फाँसी से, कुछ समय के लिए, यद्ट सिलासला टुट गया था। 
वहाँ इत पद को मान-मयांदा अब तक बनी हुई हे; हाँ वहाँ के 
प्राचीन तथा आधुनिक बादशाहों के अधिकारों में जमीन-आसमान का 
अन्तर है | व्यावदारिक दृष्टि से आजकल बादशाह पुरानी राजसत्ता 
की छाया-मात्र है । 
शाही खच - बादशाद और उसके परिवार के निजो खच के 
लिए पालिमट प्रतिवर्ष निर्धारित रकम स्वीकार करती है | सरकारी खच्र 
की इस मद को 'सिविल लिस्ट” कहते हैं ।एक बादशाह के शासन-काल 
में यह रकम प्रति वष बदलती नहीं | जब तक वद्द बादशाह गद्दी पर 
रहता है, उसे निर्धारित रकम मिलती रद्दती हे। उसके मरने पर, 
शाही खर्च की जांच द्ोती हे, और, नये बादशाइ 
की आवश्यकताओं के अनुधार शाही खर्च की रकम निर्धारित 
की जाती हे | इसका निश्चय करने से पूव पालिमेंट में पूरी बहस 
होती है | अन्य विषयों की तरह पालिमेंट का उस पर पूणनियन्त्रण है । 
एक बादशाह के शासन-काल के समाप्त होने पर शाही खर्च का व्योरा 


बादशाह्द और प्रिवी कोंसिल १७ 


प्रकाशित किया जाता है | बादशाह के पाप्त निजी जायदाद काफी 
द्ोती हे, पर वह सब जायदाद राष्ट्र को समपिंत कर दी जाती है और 
बादशाह को अपने तथा अपने परिवार के खच के लिए पालिंमेंट की 
उदारता पर निभर रहना पढ़ता है । इस समय बादशाह को, प्रतिवर्ष 
मिलने बाली कुल रकम ४,१०,००० पोंड है; इसमें से 
१,१०,०० पोंड बादशाइ को प्रिवी पर्स ( निजो खर्च ): १,३४,००० 
पौंड महल के कमेचारियों का वेतन भौर पेंशन; १,४२,८०० पौंड 
मद्दल का खच, भोजन वस्त्र आदि और १३ २०० पौंड दान और 
पारितोषिक आदि के लिए है | बादशाह की सन्तान तथा भाइयों आदि 
के लिए. अलग-अलग रकरमें निर्धारित हे | सब शाह्दी खर्च मिला कर 
इज़लेण्ड की कुल बाषिक आय के एक प्रतिशत के बीसवे या पनद्रहवें 
भाग से अधिक नहीं द्ोता । 
प्रियो कोंसिल--बाद शाह को उसके शासन-काय में सलाह 
देने के लिए एक सभा द्वोती है, जिसे 'प्रिवी कॉविल! (गुप्त सभा ) 
कुद्दते हैं । यह एक पुरानी सभा का क्रमश॥ विकसित स्वरूप है। 
नामेन लोगों के आने तक इड्जलेण्ड में 'विटन! सभा होती थी;* 
जो बादशाद्द को आवश्यक विषयों पर सलाह दिया करती थी। नामेन 
बादशादों के समय इसका स्वरूप कुछु बदल गया ओर यह अधिकतर 
जागीरदारों ओर बड़े-बड़े पादरियों को एक मद्दासभा (ग्रेट कोंतिल) बन 
गयी । राज्य या दरवार के पदाधिकारियों में से जो व्यक्ति इस सभा के 
सदस्य द्वोते थे, ओर अधिकतर बादशाइ के पास रहा करते थे, उनको 
धीरे-धीरे एक स्थायी कमेटी सी बन गयी | पीछे इस कमेटी के सदस्य 
# “विटन? शब्द का अर बुद्धिमान है। श्स सभा में बड़े-बूढ़े या अन्य 
प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लिया करते थे । 
डे 
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भी इतने अधिक हो गये कि उन सबका बादशाद्द से घनिष्ट सम्बन्ध 
न रद्द सका | श्रत; पंदरद्वीं शताब्दी में बादशाह को सलाह देनेवाली 
इसकी एक छोटी कमेटी बनी; यह 'गुप्त सभा' कदलाने लगी। 

इस सभा के अधिकार अ्रत्र बहुत कम हो गये हैं । जब कभी बाद- 
शाह को ऐसी आज्ञा नमातनी द्वाती हे, जिसमें इस सभा की अ्रनुमति 
की श्रावश्यकता हो तब इत «भा का अधिवेशन किया जाता है। 
अधिवेशन को सूचना सभा के सब सदस्यों के पास नहीं भेजी जाती । 
प्रायः छु। ऐसे सदत्य बुला लिये जाते हैं जो प्राय; मन्त्रिमण्डल के 
सदस्य दोते हैं | उनके उयस्थित द्दोने पर सभा का काय हो जाता है। 
बादशाह इस समा में उपध्यित नहीं होता | इस समा के सभापति को 
माड प्रेसिडेंट कहते हैं । यह सदैव मन्त्रिमण्डल का सदस्य द्वोता है । 

'बादशाह को परिषद” कहने से इसी सभा का आशय लिया जाता 
हे | इस सभा का सलाइ स बादशाह की जो श्राशाए निकलता हें, 
उन्हें 'सपरिधद बादशाह की आज्ञाएं ( शआइंस-इन-कोंविल ) कहद्दा 
जाता है। 

प्रिवी कींसिल के सदस्य -- इस सभा के सब सदस्यों की 
संख्या प्राय; तीन सो से ऊपर द्वोती है। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति 
दोते हें: ( १ ) मन्त्रिमएडल के सब भूत-पूर्व तथा बतमान सदस्य, 
( २ ) सुख्य राज्याघिकारा, ( ३ ) राजपरिवार के सदस्य, ( ४ ) कुछ 
'विशप? ओर 'आकविशप', (५ ) बहुत से लाड, जिनमें प्राय; वे सब 
व्यक्ति द्वोते हैं, जिन्होंने ध्वदेश में तथा विदेश में उच्च पर्दों पर काय॑ 
किया दो, ( ६ ) कुछ प्रर्य-मुख्य भूतपूं तथा वतमान न्यायाघीश, 
(७ ) उपनिवेशों ओर भारतवप के कुछ राजनी(ततश, और (८८ ) इस 
सभा ते सदस्य की उपाधि-प्राप्त अन्य सजन | 
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बादशाह को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को इस सभा का 
सदस्य बनाये, ग्रथत्रा किमी सदस्य को इससे प्रथक कर दे। इस सभा 
के ध#दस्य प्रायः; वे व्यक्ति बनाये जाते हैं, जिन्होंने राजनीति, 
साहित्य, विज्ञान, शासन या युद्ध आदि क्षेत्रों में विशेष सेवा की हो। 

हस सभा के सदस्य आजीवन द्वोते हैं, और 'राइट झानरेवल? को 
उपाधि से सम्मानित होते हैं | सभा के सब सदस्य उम्र समय आ्रामश्ित 
किये जाते हैं, जब नये बादशाह का राज्याभिषेक द्वोता है, शोर वह 
प्रचलित कानून के अनुमार शासन करने की प्रतिज्ञा करता है। 
'कामन! सभा का अधिवेशन कराने तथा स्थगित कराने के लिए, 
बादशादइ के घोषणा-पत्र इसी सभा में तैयार होते हैं । 

प्रिवी कॉसिल की उपसमितियाँ--इस सभा की कई एक 
उपसमितियां हैं | शिक्षा काय के लिए शिज्षा-उपसमिति दे । कृषि तथा 
व्यापार श्रादि के लिए भी उपसमितियां हैं| न्‍्याय-काय के लिए न्याय- 
उपसर्मिति है | इनमें से न्‍्याय-उपप्रमिति को छोड़कर शेष उगसमितियाँ 
विशेष काय नहीं करतों | उनके कार्यों के लिए |भन्न-मिन्न विभागों का 
संगठन है | प्रत्येक विभाग अपने-अपने काय का प्रबन्ध करता है। 

प्रिवी कों[सल की न्याय-उपसमिति ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों 
तथा ब्रिटिश भारत की उच्चतम श्रदालतों को अश्रपाल सुनती हे, ओर 
साम्राज्यान्तगंत देशों की सब से बड़ी श्रदालत हे। इसके फ़ेशलों की 
कहीं अपील नहीं होती | इसमें ब्रिटिश उपनिवेशों के मुकदमे तो बहुत 
कम आते हैं, अधिकतर भारतवष के ही मामले पेश द्वोते हें।हस 
उपप्तर्मित में कुछ न्यायाधीश दिन्दुस्तानी भी रहते हैं ।# इसके सब 
सदस्यों को वेतन मिलता है । 





#प्रय: मारतवासी बोलचालमें इस उपसभिति को द्वी 'प्रिवः कोसिल' कद्दते दें ; 


पॉचवाँ परिच्छेद 
मन्त्रिमणगडल 
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ऐतिहासिक परिचय-_ पिछले परिच्छेद में बादशाह की 
प्रिवी कोंसिल का वर्णन किया गया है। उसके बहुत बड़ी होने के 
कारण इसके सदस्यों में से कुछ को एक छोटी कमेटी बनी, जिसे 
मन्त्रिमएडल कहते हैं, ओर जित पर बादशाह का विशेष विश्वास 
दोता है। शासनपद्ध ति सम्बन्धी अ्रन्य विषयों की भांति, इजद्जलेए्ड की 
इस संस्था का भी क्रमशः विकास हुआ है । 
चौदद्दवीं शताब्दी तक बादशाह अपने मन्त्रियों को स्वयं चुनता 
था | मन्त्री भी प्रायः बादशाद्द की इब्छानुसार काम करनेवाले दोते 
थे, चाहे उनके ऐसे करने से राज्य का द्वित हो या न हो। परन्तु 
सतरहवीं शताब्दी के अन्त में लोगो की यह घारणा हुई कि यदि 
मन्त्रियों का काय जनसाधारण-सभा के अधिकतर सदस्यों के मत के 
प्रतिकूल द्ो तो उन पर शअ्रभियोग ज्गाया जाना चाहिए | इस विषय 
पर विचार द्वोते-द्ोते श्रन्ततः यह सोचा गया कि ऐसे उसज्जनों को मन्श्री 
बनाया जाया करे, जिनके मत से पालिमेंट के श्रधिकतर सदस्य खहमत 
हों। श्रव यद्दी प्रथा प्रचलित है | सन्‌ १७१४ ई« में जाज प्रथम गद्दो 
पर बैठा । यद्द तथा इसका पुत्र जो पीछे जाज॑ं द्वितोय के नाम से 
बादशाह बना, अंगरेजी भाषा न जानने के कारण मन्त्रिमणएडल या 
पालिमेंट के वादविवाद में भाग न ले सकते ये | इसलिए इनके समय 
में राज्य का शासन-सूत्र बादशाह के हाथ से निकल कर प्रधान मन्नत्री 
के हाथ में चला गया और मन्त्रिमएडल के अधिकार बहुत बढ़ 
गये। यद्यवि पीछे जाज तृतीय ने मन्त्रियों का कुछ विरोध किया, पर 
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वह सफल न हो सका; ओर उनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती दी 
चली गयी । 
पत्री-व्ग का निम्पाण--जब पालिमेंट का नया निर्वाचन 

होता है, या जब प्रधान मंत्री अपने पद स अस्तीफ़ा देता है, तो बादशाह 
जनसाधारण -सभा के ऐसे सदस्य को प्रधान मंत्री बनाता है जो उस सभा 
के अधिकतम सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष में रख सके। प्रधान 
मन्त्री अन्य मन्त्रियों को चुनकर मन्त्री-बर्ग ('मिनिस्ट्रो') बनाता है । ये 
अन्य मन्त्री 'कामन! ( जनसाधघारण ) सभा अथवा 'लाड? सभा के 
सदस्य द्वोते हैं । मंत्री घग में प्राय: प्रत्येक विभाग के दो-दी मन्पत्री 
रहते हैं, एक कामन-समा का सदस्य होता हे, और दूसरा ज्ञाड-सभा 
का | इससे यद्द सुभीता होता है कि दोनों सभाश्रों में ऐसे आदमी 
रहते हैं, जिनका भिन्न-मिन्न सरकारी विभागों में घनिष्ट सम्बन्ध द्वो, 
ओझोर जो अपने-अपने विभाग से सम्बन्ध रखनेवाले उन प्रश्नों का भली 
भाँत उत्तर दे सक, जो वक्त सभाश्रों के सदस्यों द्वारा समय-समय पर 
उपस्थित किये जाय । 

बहुघा मन्त्री उसी दल के द्वोते हैं, जिस दल का तदस्य प्रधान 
मन्त्री हो; परन्तु विशेष दशा में दो या अधिक दलों के सदस्य भी 
मन्त्री-वर्ग में ले लिये जाते हैँ। ऐसे बग॑ को गंगा-जघुनी मन्श्री-वर्ग 
“'कोभ्रलिशन-मिनिस्ट्री” कद्दते हें | चुनाव का यह काय बड़े मद्दत्व का 
दोता है, और, सरकार की स्थिरता मन्त्री वर्ग के बुद्धिमत्ता पूवक 
किये हुए चुनाव पर निभर द्योती दहे। प्रधान मन्त्री द्वारा चुने हुए 
मन्त्रियों को बादशाद्द मन्त्री नियत कर देता है। ब्रिटिश भअन्त्री-वर्ग में 
लगभग ५० मन्त्री द्वोते हैं | प्रत्येक मन्‍्न्नी को कोई एक राजनेतिक 
विभाग सौंव दिया जाता हे, और, वह उसका उत्तरदायी होता है । 
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पन्‍्त्रीवग ओर पालिपेंट का सम्बन्ध-“त्येक मन्त्री 
अपने-अपने विभाग के लिए, ओर सम्पूण मन्त्री-वर्ग शासन-नीति के 
लिए,, पालिमंट के प्रति उत्तरदायी होता है | यदि महत्वपूण प्रस्ताव पर 
मन्न्नी-वर्ग 'कामन' सभा में हार जाय तो प्रधान मन्त्री अपने पद से 
श्रस्तीफ़ा दे देता हे और मन्त्री-वग भरज्ञ होजाता है। स्मरण रहे कि 
शासनपद्धात का कोई ऐसा नियम नद्दीं है कि उपयु क्त परिश्थिति में 
प्रधान मन्त्रा और मन्त्री-वर्ग को अ्रस्तीफ़ा देना ही पड़े, परन्तु प्रचलित 
प्रथा के अनुसार वे भ्रस्तीफ़ा दे देते हैं । यदि वे श्रस्तीफा न दें, तो 
वार्षिक ख़्चे की माँगों को स्वीकृति के समय, कामन-सभा उनका 
वेतन तथा उनके विभाग की माँग स्वीकार न करे श्रोर उनका शासन- 
कार्य चलना अरसम्भव द्वोजाय | परन्तु ऐसा द्वोने का अवसर नहीं 
आता, मन्त्र-वग पहल ही श्रस्तीफ़ा द देता है | तथापि यद नद्दीं कहां 
जा सकता कि पालिंमेन्ट का मन्त्रियों पर पूर्ण प्रभुत्त है। जब कभी 
कोई मन्त्रीवग अपना कायक्रम स्वीकार न करा सकने के कारण, 
भज्ञ होगा ता पालिमेन्ट को नया प्रधान मन्त्री चुनते का भार ग्रहण 
करना होगा | याद इस नये प्रधान मन्त्री के बनाये हुए नये मन्त्री 
बगे का भी कायक्रम स्वीकृत न किया गया तो कोई व्यक्ति सहसा 
प्रधान मन्त्री के पद का ग्रहण करना स्वीकार न करेगा, ओर शासन- 
यन्त्र चलने में वाघा उपध्थित द्वोने को शंका दोगो | इसलपए साधारण - 
तया मन्त्री जो प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, वे पा लिमेंटम स्वीकृत द्वाजाते 
हैं। इसके विपरांत, याद पालिमेन्ट का कोई सदस्य अयना प्रस्ताव 
उपस्थित करना चाहे ओर मंत्री-वर्ग उतके विदद्ध हो, तो उसके स्वीकृत 
देने को सम्भावना बहुत कम हांती है| 

पन्त्रिमएटल-मन्त्रमंडल या 'केबिनेट' में मन्‍्त्री-वर्ग के मुख्य- 
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मुख्य मन्त्री रहते हैं । इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हे। 
इसका संगठन [कसी निर्धारित नियम के अ्रनुसार नहीं होता । साधारण- 
तया आ्राजऊकल लगभग बी मन्त्रीं होते हैं। मन्त्रिमंडल, त्रिटश शासन 
सम्बन्धी सब काय के लिए कामन-सभा के प्रति उत्तरदाता है। प्रधान 
मन्त्री सकार की नीति ठद्दराता है ओर विविब राजनेतिक बिभागों का 
निरीक्षण करता है। यद्यपि मन्त्रिमन्डल के सदस्य कामन सभा के 
सदस्य होते हैं, आवश्यकता होने पर ये बादशाह द्वारा उत्त सभा को 
भंग करा सकते हैं । 
उसको कायपद्धति--मन्त्रिमंडल को वैठऊ में प्रधान मन्त्री 
सभापति द्दोता है | इस सभा में शासन-नीति सम्बन्धी विचार होता हे 
तथा यह निश्चय होता है कि सरकार की ओर से कोन-कोन से कानूनी 
मसविदे या प्रस्ताव पालिमेंट में उपस्थित किये जाये। प्रत्येक मन्त्री 
अयने-श्रपने विभाग का उत्तरदाता होता है, श्रोर, उससे 6€म्बम्ध 
रखनेवाली साधारण बातों का निणय, जिनका भनन्‍य विभागों से भी 
सम्बन्ध दो, मन्त्रिमंडल की बैठक में दोता है। मंत्रमंडल में प्रत्येक 
बात का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुखार नहीं होता । 
प्रधान मनन्‍्त्री तथा कुछु खाध-खाख मनन्‍्त्रयों के मत को श्राघक महत्व 
दिया जाता है, और प्रायः सब बातों का निर्णय उन्हीं के मतानुसार 
होता है | यदि कोई मन्त्रों इनके निणय से असनन्‍्तुष्ट दो तो वह अपने 
पद से इस्तीफा देने में स्वतन्त्र हे, परन्तु जब तक वह अपने पद से 
पृथक न दो, उसका कतव्य हे कि वह पालिमेंट में प्रधान मन्त्री का 
साथ दे और उसका समथन करे। 
मंत्रिमंडल की सब कारवबाई गुप्त रखो जाती है। यदि किसी 


विषय के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के सदस्यों में मतभेद हो तो बह भी 
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गुप्त रखा जाता है । पालिमेंट में तो सब मंत्री प्रधान मंत्री के मत के 
अनुसार ही काम करते ई । हाँ, याद कोई मंत्री मतभेद के कारण 
अस्तीफ़ा दे तो उप अधिकार रहता है कि वद्द अ्रस्तीफ़ा देने के 
कारणों के। पालिमेंट में प्रभट कर दे | यदि कोई मंत्री ऐसा काम करे, 
जो मन्त्रिमंडल की एकता के विरुद्ध द्वो तो प्रधान मंत्री को अधिकार 
हे कि उछ मंत्री को भ्रस्तीफ़ा देने के लिए वाध्य करे। मंत्रिमंडल के 
नि्णयों का कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता | मदहत्वपूण नियणायों 
की सूचना, प्रधान मन्त्री बादशाह को दे देता है । 
मंत्रिमंदल ओर बादशाह का सम्बन्ध--जैसा कि हम 
पहले कह चुके हैं, बादशाह शासन सम्बन्धी खब काय॑, मंत्रिमंडल के 
मन्तब्यों तथा प्रधान मन्नी के परामश के अनुसार, करता है | यदि वह 
चाह तो वह ऐसा करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति 
में प्रधान मन्त्री अपने पद से अस्तीफ़ा देदेता है भोर, इसके फल- 
स्वरूप सभी मंजियों को अस्तीफ़ा देना द्वोता है, शोर बादशाह को नये 
प्रधान मन्‍्त्री का चुनाव करना द्वोता है। नया प्रधान मन्त्री नये मन्त्री- 
बग का चुनाव करता है | यदि नये प्रधान मन्त्री का मत पुराने 
प्रधान मंत्री के अनुमार ही रह तो बादशाद को श्रयनी इच्छा के 
विरुद्ध उसकी बात मान लेनी पढ़ती है या पालिमेंट को भंग करना 
दोता दे | बादशाह्द पालिमेंट को ऐसी दशा में ही भंग करता हे, जब 
उसे इस बात का विश्वास द्वो कि जनता नये चुनाव में बादशाह 
के निणय का समथन करेगी । 
पालिमेंट के नये चुनाव के बाद नया प्रधान मंत्री चुना जाता हे, 
ओर वह अपना नया मंत्री बग बनाता है | यदि यद प्रधान मंत्री भी 
पुराने प्रधान मंत्री की नीति का समथन करे तो बादशाद्द को अपनी 


मन्श्रिमणडल २ 


इच्छा के विरुद्ध उसको बात माननी पड़ती हैं, अन्यथा, जनता के 
प्रतिनिधियों से उसका विरोध होने की सम्भावना द्वोती है। प्रायः 
कोई बादशाह यह विरोध होने देना नहीं चाइता, क्योंकि वह जानता 
हे कि भूत काल में ऐसे विरोध के कारण एक बादशाह ( चाल्स 
प्रथम ) को अपना सिर देना पड़ा और दूसरे बादशाह ( जेम्स द्वितीय ) 
को अपना सिंद्दातन खोना पड़ा था। इसीलिए बादशाह् साधारणतः 
अपनी इच्छा के अनुसार शासन-काय नहीं करता, वरन्‌ प्रधान मंत्री 
ग्रोर मंत्रमएडल के मन्तब्यों के श्रनुसार सब कार्य सम्पादन करता 
ह्दे । 

इस विचार से कुछ लोग इंगलेण्ड के बादशाह को मंत्रिमएडल 
के द्वाथ की कठपुतली कद्दते हैँ, परन्तु वास्तव में जेठा कि पहले कहा 
जा चुका है, बादशाह व्यक्तित्व का प्रभाव शासन सम्बन्धी कार्यों में 
योड़ा-बहुत अवश्य रहता हे । 

मत्रिमंडल के सदस्य-- मंत्रमएडल के निम्नलिखित पदा- 

घिकारी हैं, ओर उनका कार्य इस प्रकार है :-- 

१-प्र धान मंत्री ओर प्रधान कोपाध्यक्ष--प्रधान मंत्री के कार्य 
बताये जा चुके हैं। वह प्रधान काषाध्यक्ष भी बन जाता है । वह 'कामन'- 
सभा का नेता भी माना जाता है | उसे दस हजार पोंड वाषिक वेतन 


मिल्नता है | अवकाश अहण करने पर उसे प्रतिवर्ष दो हजार पड 
पेन्शन दी जांती है । 
२--लाड़ प्रेसीडेंट-आफ़-दि-कोॉसिल--यह प्रिवो कोंसिल का 
सभापति होता है । इसे विशेष काय करना नहीं ट्वोता; यद्द विचार किया 
करता है | 
अ्रन्य मंत्रियों को प्रतिवर्ष दो हजार से पांच दृजार पॉड तक वार्षिक वेतन 
दिय। जाता है । 
ड 
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३-लाड़ चान्सलर--यह्॒ लाड सभा का, तथा ब्रिटिश संयुक्त 
राज्य के न्याय विभाग का, प्रधान द्वोता है और न्यायाधीशों का नियत 
करता है | इसके अश्रतिरिक्त, यह सरकार का मुख्य क़ानूनो सल्लाहकार 
दाता है| राजकीय मौहर इसो के पास रद्दती दे । यद्दध पद रामन 
क्रथलिछ ईंधाई का नहीं मित्रता । 

७--ल्ञाड़ प्रिवी सान-- सन्‌ १८८४ ई० से पहले यह पदाधिकारी 
बादशाह के इस्ताक्षर छिये हुए महत्वपुर्ण आज्ञापत्रों पर मोहर लगाता 
था, श्रोर इस लिए उन गअ्राज्ञापत्रों का उत्तरदायी समका जाता था। 
परन्तु उक्त कष से इस मोहर को आवश्यकता न रही और यह काय 
भो न रहा | श्रत्र यह पद मन्त्री-वर्ग के किसी एसे प्रभ्नावशात्री व्यक्ति को 
दिया जाता है जा अपना सब समय राष्ट्र छो शाधन सम्बन्धी बातों 
पर विचार करन में क्षग। द्‌ | प्रायः इस पद वाल्ना मन्शत्री ज्ञाउ-सभा का 
नता भी हाता दूँ । मन्त्रिमण्डज्न में इसके विचारों का बड़ा महत्व है। 

५-अथं-मन्त्री या चान्सलर-आफ़ एक्सचकर-- भ्र्थ विभाग 
का सब काय इसके श्रघान द्वाता है | यही बज्नट तेयार करता है, और 
पालिमेंट में पश करता है । 

६-स्वदेश-मन्त्री या हाम सेक्र टरीे-- इसका काय, प्रबन्ध करना 
ओ्रौर शान्ति रखना हैं। पुलिस, जेल, सुधार गृह ( रिफ्रामेंटरो') 
आदि इसक अ्रधोन द्वाती हैं! यद् खान, कारख़ान श्रांदि विविध ओद्यागिक 
पस्थाओ्रों के इनरुपक्टर्रो का नियत करता श्रोर उनके कार्य का देखता 
है । यह इस बात का भरी प्रबन्ध करता है छि विदेशियों को ढकिन-छिन 
नियमों का पात्चन करने स नागरिक के श्रधिकार दिय जाये, तथा किन 
विदेशियों का इगलेण्ड में रहने ही न दिया जाय । 

७--विदेश-मन्त्री--यह इस बातका निश्चय करता है कि इं।लैण्ड 

को श्रन्य राज्यों स्व क्‍या नोति रह्दनी चाहिए। किखी राज्य से युद्ध 
करना, या शानित व्यवहार करमा, अथवा सन्धि करना उसका 
काय हे | वास्तव में इस प्रकार के महतस्वपूणं विपयों का निश्चय ता 
मन्त्रिमगडल में दी होता है, विदेश-मन्त्रों उस निश्चय का कायरूप में 
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परिणत करता है। इंगलेण्ड का भ्रन्य देशोंस जो राजनेतिक पत्र- 
ब्यवहार ह्ाता है, उसका भो उत्तरदाता विदेश-मन्श्री ही हाता है । 

पर -+उप्रनिवेश-सन्त्र --यह साम्राज्य के स्वाघीन भागों के शासन 
में कुछ हस्तक्षेप नहों कर सकता, परन्तु श्रन्य डपनिवेर्शों के सुशासन 
झोर उन्नति के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी हाता है । 

ह$--भारत-भन्त्री--यह भारतवष के सुशासन, शांति अश्रोर उल्लात 
के लिए उत्तरदायी है। भारत-सरकार को इसको श्राज्ञानुसार काय 
करना होता है । इस श्रपन काय में सहायता दने के लिए एक सभा 
रहती है, जिस इंडिया कोलिल कहते दें । 

१०-लकेस्टर की डची का चान्मलतर--यह बादशाह को निजी 
रियासत का प्रबन्ध करता है। दस पद का काय ग्रधिक नहों 
रहता, इसलिए यह मनत्री अपना समय शाप्तन सम्बन्धों बातों पर 
गर्मीरता पुवक विचार करन में लगाता दे | 

निम्नत्तिखित पदाधिकारियों का कॉय उनके नाम स स्पष्ट हे :--- 

है तर स्काट लेणड का मन्त्री | १३ - व्यापारिक ७ंड का सभापत 


१३- युद्ध-मंत्री । १४--नो सेना विभाग का प्रधान । १४-वायु- 
मंत्री । १६--वायुयान-निर्माण-मंत्री । !७--स्वाघीन-उपनिवेश-समंत्री . 
१८--यातायात-मत्री । १६--सूचना-मंत्री २०--खाद्यपदाथ मंत्री । 
२१-- रसद-मन्नरी । २२--विभाग-हीन मंत्री । २३-- पाध्टमास्टर 
जनरल | २४-शिक्षा-मंत्री । २५--स्वास्थ्य-मन्त्री । २६--# ष- 
मन्त्री | २७-मज़दूर-विभाग-मन्तरी | २८--निर्माण-विभाग-मन्त्रो । 
युद्धकान्न में युद्ध-काय का संचालन करन के लिए युद्धु-मन्श्रिमणडल्व 
बनाया जाता है | इसमें मन्न्रिमयडल्न के श्राढ दस प्रमुख सदस्य हाते हैं । 
पहले कहा जा चुका हैँ कि मन्न्रिसण्डल के सदस्य मन्त्रीवर्ग से हो 
लिये जाते हैं । उनके भ्रतिरिक्त .मन्न्रवर्ग में एस पदाधिकारी भी रहते हैं 
जा मन्न्रिमएडल् के सदस्य नहीं हाते । एस वतमांन पदाधिकारी निम्न- 
क्लिखित हैंः-- पेन्‍्शन विभाग का मन्त्रों; प्रटार्नी-जनरज्न; सालिसिटर- 
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जनरबत्; स्काटलेंड का साबिधिटर-जनरल; अ्रथ-युद्ध-मन्त्रो; लाड्ड एडवोकेट; 
स्कारलंड का उपमन्त्रो; भारतवर्ष का उपमन्त्री; झौर विविध विभागों के 
उपमन्त्रो । 
पन्‍्त्री और सरकारी कमंचा रो-- शासन काय॑ के प्रत्येक विभाग 
म॑ एक मन्त्री के अधीन कई एक स्थायी सरकारी कमचारी रद्दते हैं। 
मन्‍्त्री अपने बिभाग सम्बन्धी नोति निर्धार्त करता है; उस 
नींत के अनुसार शासन-कार्य करना स्थायी सरकारी कमेचारी का 
काम है | ये कमेचारी अपने पद्‌ पर बराबर बने रहने के कारण अपने 
विभाग की सत्र आवश्यक बातों तथा बहुत-सी बारीकियाँ को जानते 
हैँ । मन्त्रमएडल समय-समय पर बदलते रहते हैं। नये-नये मन्त्री 
नियुक्त होते हैं; उन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो 
सकता । वे श्रयने काय के लिए उक्त कमेचारियों का द्वी आसरा लेते 
हैं। इन कमेचारियों की ही बदोलत शासनकाय की श्रद्धला बनी 
रहती है । 
यदि कोई मन्त्री अपने विभाग की व्योरेवार बातों में दस्तक्षेप 
करने लगे तो परकारी कमेचारी उसे प्रत्येक विषय में इतनी बात बतला 
सकते हैं कि मन्त्री फाइलों के बोक से दब जाय, उसे पालिमेंट के 
आवश्यक कार्यो के लिए अवकाश ही न रहे ओर, श्रन्त में लाचार 
होकर, उसे सरकारी कमेचारियों को ही शरण लेनी पड़े । 


यदि सरकारी कर्मचारियों का काय सन्तोषप्रद न हो तो मन्त्री 
उन पर जुर्माना कर सकता है, वह उन्हें बर्खात्त भी कर सकता हे | 
यदि सरकारी कमेचारी द्वारा कोई त्रुटि द्वोी जाय ता उसके लिए मन्त्री 
उत्तरदायी समभझ्का जाता है, उसके अ्रच्छे काय का श्रेय भी मन्त्री को 
हो मिलता हे । सरकारी कमचारी को उसका पुरष्कार वेतन-वृद्धि या 
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पदवी के रूप में प्राप्त होता है | कोई सरकारी कर्मचारी जनसाधारण- 
सभा का सदस्य बनने के लिए उम्मेदवार नहीं ही तकता | 

सिविल सर्विस-- भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों के लिए जिन 
स्थायी सरकारी कर्मचारियों का ऊपर उल्लेख किया गया हे, वे 
अधिकतर सिंवल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा पास होते हें; जिस बष 
जितने कर्मचारियों की आवश्यकता द्वोती है, उस वष उतने आदमी 
उन व्यक्तियों में से ज्ञे लिये जाते हैं, जिन्होंने यद्द परीक्षा दो हो, और 
क्रमानुसार अधिक-से-अधिक नग्बर पाये हों | कुछ ऊंचे पदो पर, उनसे 
नीचे पद वालों को तरको देकर, नियुक्ति की जाती है | 

इन स्थायी कमेचारियों के पदों का वेतन निश्चित रद्दता हे ओर 
वद्द क्रमशः बढ़ता जाता है | ये उतत समय तक अपने पद से प्रथक्‌ नहीं 
किये जाते, जब तक वे नेकचलनी से अपना काय करते रहें। जब ये 
नोकरी से श्रवकाश ग्रदण करते हैं, तो इन्हें पेन्शन मिलता है । 





छुठा परिच्छेद 
पालिमेंट का संगठन 





उत्तम शासनपद्धति का आदर्श यह है कि प्रभुस्व या अन्तिम 
नियन्श्रण-शक्ति जनता को हद्वा, प्रत्येक नागरिक का न कंवत्ब उस प्रभुत्व 
के उपयोग में मत दने का श्रधिकार हो, परन्तु उस समय-समय पर 
कोई स्थानीय या दशीय सावजनिक कार्य करके शासन में वास्तविक 
भाग लेना पड़े । --ज० एस० मभिल्न 

प्रकूथन-.-ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी कानुन बनाने 
वाली संस्था पालिमेंट दे। अन्य देशों की आधुनिक व्यवस्थापक 
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कस्थाओं में यह बहुत पुरानी हे, ओर कई देशों ने इसके नमूने पर 
अपनी-अपनी व्यवस्थापक सभाग्रों को रचना की हे। इसलिए इसे 
पार्लिमेटों की जनन! कहा जाता है। यद्यपि साधारण ब्रोलचाल में 
पालिमेंट से उतकी एक द्वी सभा (3्नताघारण-पभा)का अ्रभिप्राय होता 
है, वास्तव में उसकी दो सभाएं हैं, ( १) “कामन! ( जनधाघारण ) 
सभा या 'हाउस-आफ़-कामन्स' ओर, 'लाड़”! सभा या “हाउस-आफ़- 
लाडुंस? | पालिऐ7ेंट के आधुनिक संगठन आदि के सम्बन्ध में आगे विचार 
करेंगे | पदल्ते यद्द जान लेना चाहिए, कि पालिंमेंट का प्रादुर्भाव किस 
प्रकार हुआ्ना, तथा इसे अयना वर्तमान स्वरूप कैसे मिला । 
पालिपेंट की प्रारस्मिक स्थिति -एंग्लो-सेक्सन काल 
में अर्थात्‌ दसवीं शताब्दी तक, इंगलेंड में बादशाह ही सब नियमों को 
बनाता या बनवाता था। हाँ, वद मुख्य-मुख्य नियमों में, तथा 
असाधारण करों के निर्धारित करने में, “विटन-सभा? को सनाह ले 
लिया करता था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका हैँ। ग्यारहवों 
शत्ताब्दो में राज्याघिकार नामेन बादरादों के द्वाथ में चला गया। 
इन्होंने इंगलेंड को भूमि, अपनी इच्छानुछार अपने शनुचरों या सैनिऋ 
सेवा करनेवालो में विभक्त करदी। इनके समय में 'विटन-समा! 
का स्थान महासभा ('ग्रेट कॉसिल?) ने ले लिया | इस पमा के सदस्य 
जागीरदार, सरदार, प्रधान लाट पादरी, और लाट पादरी आदि बड़े- 
बड़े आदमी हते थे। बारदवीं शताब्दी में कुछ बड़े-बड़े लोगों में 
यह भाव फेला कि कर निर्धारित करने का अ्रधिकार उन्हें ही द्वोना 
चाहिए, बादशाद को नदीं | पीछे, उन्होंने ग्रावश्यक्ता समझ लेने पर, 
जनसाधा- णु को भी अपने साथ मिला लिया; ओर, वे सम्मिलित 
शक्ति से बादशाह का विराष करने लगे । अन्ततः सन्‌ १२१५ ई० में 
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प्रजा ने जौन बादशाह पर विजय पायी और, उससे बल्लपूवक 'मेगना- 
चार्टाः नामक महान अधिकार-पन्न प्राप्त कर लिया | 
दो सभाएं-- इस अधिकार-पत्र के अनुसार यह व्यवस्था की 
गयी कि छोटे ताल्‍लुकेदारा आदि को स्थानीय शासकों श्रर्थात्‌ 'शेरिफो! के 
पांस भेजे हुए साधारण श्ाज्ञा पत्रों द्वारा बुलाया जाय, ओर बड़े-बड़े 
ताल्लुक़ंदार प्रथक आमंत्रए-पत्रों ( 'समन”) बुलाये जाये | क्रमश; छोटे 
ताल्‍लुकुंदारों का श्रपने क्षेत्र के निवासियों में से निवांचन द्वोने लगा 
ओर सभा में इनके बेठने का अलग प्रबन्ध हों गया। इस प्रकार 
मद्दासमा की, जो इस समय पालिमेंट कही जाने लगी ५, दो सभाएं 
द्वो गयीं; एक का नाम पड़ा “कामनः ( जनसाधारण ) सभा, झोर 
दूसरों का नाम हुआ 'लाड?-सभा । 
'कामन' सभा 
सन्‌ १८८५ में 'कामन!”-सभा के सदस्यों की संख्या ७० निर्धा- 
रित की गयी थी | सन्‌ १६३१८ के कानून से ग्रट-ब्रिटेन में प्रतिनिषित्व 
का आधार सत्तर हजार व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनधि किया गया | 
पीछे आयलंड में तेतालीस इत्र व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि 
रखना निश्चित हुआ । इस प्रकार 'कामन'-समा के सदस्यों, की तख्या 
७०७ हुई | सन्‌ १ ६२२ में आयलेंड के लिए अलग पी लंमेंट बनजाने 
पर अब कामन'-सता में ६१५ सदस्य होते हैं, जिनमें १३ सदस्य 
आयलंड के सम्मिलित हैं [* निर्वाचन प्रति पाँचवें अष द्ोता है| यद 


समय पालिमेंट की श्राशा से बढ़ाया जा सकता है । प्रधान मन्त्री की 
“सदस्यों की संख्या की दृष्टि से समा का रूवन बहुत छोटा है। परन्तु प्राय: 
उपस्थिति कम होने से बहुत-सी जगह खाली पटो रढतो दे । 
अक्तूबर १९४० में तत्कालीन पालिमेट का समय पराच वर्भ से जड़ाकर हु; बर्ष॑ 
किया गया । 
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सिफारिश से, बादशाह्द नया निर्वाचन पाँच वां से पहले भी कर 
सकता हे । 


पहले इस विपय छा कोई पग्रियम नहीं था कि पालिमेंट का चुनाव 
इतने समय वाद अवश्य हों | सन्‌ १६४१ में बअ्रवाषिंक कानून पास 
हुआ था | सन्‌ १७१६ हँ० में कानून बना कि पालिमेंट का चुनाव प्रति 
सातष वष हुआ करे | यह नियम सन्‌ १६११ ईं० तक रह! | डस वर्ष 
से प्रत्येक नयी पालिमेंट का जीवन पांच वर्ष निर्धारित कर दिया 
गया है । 


प्रत्येक सदस्य को भाषण-स्वातन्त्य हे, श्रथांत्‌ उस पर उसके भाषण 
के लिए राजद्रोह या मान-हानि का अ्रभियोग नहीं चल सकता। वह 
दीवानी मामले में गिरप्तार नहीं किया जा सकता | सन्‌ १६३७ ई० से 
प्रत्येक सदस्य को ६०० पॉंड प्रति वध मिलते हैं । 

निवांचक होने के लिए अयोग्यताएं --निम्नलिबित व्यक्त 
हस सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचक नदीं हो सकते:-- 

१--नावालिग, लाइं, विदेशी,“ दिवालिया ओर पागल । 

२--किसी घोर अ्रपराघ या राजद्रोह के अपराधी, जब तक ये 
अपने अपराध का दण्ड न भुगतल, या उसके लिए क्षमा प्रात 
न करल | 

३-- जो निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी श्रपराध के 
अपराधी हों | 


[ ये श्रपराधी ठहराये जाने के समय से सात वष तक निर्वाचन के 
अधिकारो नहीं होते ] 
४--निवांचन का में लगे हुए व्यक्ति । 
“विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों के पालन करने पर ब्रिटिश प्रजा बन सकते है. उन 
शर्ती में मुख्य, श्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच वर्ष निवास करना दै। 
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उम्मेदवारी के लिए अयोग्यता - निम्नलिखित व्यक्ति 
कामन-सभा के उम्मेदवार नहीं दो सकते३-- 

१--जो व्यक्ति निवांचक नहीं दो सकते | 

२--पादरी, चाहे वदह्द रोमन केथलिक द्वों, या प्रोटेस्टेन्ट । 

३--स्थायी सरकारी कमेचारी, जज, पेन्शन पानेवाले व्यक्ति; 
ओर सरकारी कामों के ठेकेदार, 'शेरिफ! ( स्थानीय प्रबन्धाधिकारी ) 
ओर निर्वाचन-स्थान के निर्वाचन-अफसर | 


निवाचक कोन हो सकता है १-_ब्रिटिश धंयुक्त राज्य में 
निर्वाचक-संघ तीन तरह के हैं; ( १ ) साधारण, ( २ ) व्यावधायिक 
ओर (३ ) विश्वविद्यालय के। कोई व्यक्ति दों से अधिक निर्वाचक- 
संघोंसे मत नहीं दे सकता, ओर इन दो में से एक, साधारण निर्वाचक- 
संघ होना श्रावश्यक है | निर्वाचक-सूची प्रति वर्ष तेयार की जाती है । 
साधारण निर्वाचक-संघ के मतदाताओं की सूची में वही ब्यक्ति 
नाम लिखा सकता है जिसमें निर्वाचक होने की अयोग्यता न दो, शोर 
जो उस वध अपने निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में, तीन मद्दीने रहा द्वो। 
व्यावसायिक निर्वाचक संघ में वही व्यक्ति मतदाता हो सकता ह, 
जितकी दस पौंड वाषिक किराये वाली दुकान द्वो। ऐसे व्यक्ति की 
स्त्री या पति भी मताधिकारी होता है । स्त्रियों को पुरुषों के समान ही 
मताधिकार दे। विश्वविद्यालय के निर्वाचक-संघ में बढही व्यक्ति 
मतदाता द्वो सकते हूँ जो उस विश्वविद्यालय के ग्रजुए्ट द्वों, और 
जिनकी आयु इक्कीस वष या इससे अधिक हो। 


निर्दांचन-अपराधघ और उसका नियन्त्रण--सन्‌ श्८८३ 


ई० के कानून के अनुसार निम्नलिखित उपायों से, निर्वाचन सम्बन्धी 
डं 
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अनुचित व्यत्रद्दार रोका जाता है:- 
--र्श्वित देना, दाबत देना, अनुचित प्रभाव डालना और 
भूठे नाम से काम करना, अपराध माना गया हे | 
२-- निर्वाचन-काय + लिए होनेबाले खच॑ का भनीमा निर्धारित 
कर दी गया है। 
[ प्रति निर्वाचक, सात पंख ( छः आन ) के अधिक खच न 
किया जाना चाहिए | ] 
३--प्रत्येक उम्मेदवार को अपने निर्वाचन-व्य+ का पूरा द्विसाब, 
सरकार द्वारा नियुक्त कमंचारी को देना दोता है | 
४--जो व्यक्ति किसी निर्वाचन-अयराघध के अयराधो माने जाते हैं, 
उन्हें दएड दिया जाता है । 
इस कानून के हाने पर भी इगलेण्ड में निर्वाचन-अपराधों को 
संख्या कॉफी श्रधिक रहती है । 
सदस्यों ओर निवाचकों का सम्बन्ध -..कमन-सभः क। 
प्रत्येक सदस्य अपने निवाचक-संघ का प्रतिनिधि होता है। उसका 
कतंव्य है कि समा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के शासन कार्य के सम्बन्ध 
में आवश्यक प्रश्न करता रदे | उसे चाहिए कि पालिमेंट का अधिवेशन 
समाप्त होने पर वह अपने निर्वाचन त्षेत्र में जाकर निर्वाचकों को यह 
समभाये कि पालिमेंट में क्या द्वो रद्दा है, ओर उसमें उसने क्‍या भाग 
लिया है | उसका यह भी क्तंव्य है कि उन विविध प्रश्नों के सम्बन्ध 
में जो पालिमेंट में पेश होते हैं, या पेश होनेवाले हों, वह ्रपने 
निर्वाचक्तों की राय जानने का यत्न करे। परन्तु उसके लिए यद्द 
आवश्यक नहीं है कि वह उसी राय के अनुसार कामन-सभा में 
अपना मत देता रहे | हाँ, उसे इस बात का अ्रवश्य ध्यान रखना 


पालिमेंट का घंगढन ३५ 


दोता है कि वह कामन सभा में जो काय करें, वह उसकी निर्वाचन 
के समय की प्रतिज्ञा के विरुद्ध न हो | परन्तु यदि वह ऐसा कार्य करे, 
तो उसे कोई राक नहीं सकता | शासनपद्धति सम्बन्धी कोई नियम ऐसा 
नहीं है, जो उसे उक्त ५तिज्ञा का पालन -करने के लिए वाध्य करे। 
कभी-कभी ता सदस्य अपना पुराना दल या पार्टी छोड़ कर दूसरे नये 
दल में आ मितते हैं| परन्तु जो विवेकशील दोते हैं, वे श्रण्ने विचार- 
परिवतन के सम्बन्ध में अपने निर्वाचकों को राय जानना आवश्यक 
समभते हैं | इसलिए वे नाममात्र के कार्यवाली कोई सरकारी नौकरी 
स्वीकार करके कामन-समा में पहले अ्वना स्थान खाली कर देते 
हैं,& और, फिर सरकारी नौकरों छोड़ देते हैं। पश्चात्‌, जब उनके 
निर्वाचक संघ से पुनः निर्वाचन होता है, तो वे, नवीन दल के सदस्य 
बनकर, कामन-सभा के लिए उम्मेदवार बन जाते हैं | 


कापन' सभा के पदाधिकारी - 'कामन'-सभा के मुख्य पदा- 
घिकारी निम्नलिखित द्ोते हैंः--( १) 'स्पीकर! श्रर्थात्‌ श्रध्यक्ष | 
(१ ) कमेटियों का सभापति तथा “कामन'नसभा का उपसभापति, 
(३ ) कक्‍लक | कामन-सभा का नया चुनाव हो जाने पर, प्रथम अ्रधि- 
वेशन में, सबसे पदले अ्रध्यक्ष का बुनाव होता है। बादशाह इस 
चुनाव को स्वीकार कर लेता हे । स्पीकर! सभा का नेता नहीं द्वोता, 
उसका कारय केवल सभा को सुचारू रूप से चलाना है। वद्द किसी 
प्रस्ताव पर केवल उस समय श्रपना मत देता है, जब उसपर दोनों 
पक्ष के मत बराबर हों | वह निश्चय करता हे कि किसी प्रस्ताव पर 


*निर्वाचित दो चुकने पर कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि-पद से श्रशतीफा नहीं दे 
सकता; यदि वह कामन-समा से पृथक्‌ होना चाहे तो उसके लिए कोई सरकारी 
नौकरी स्वीकार कर लेना आवश्यक दे । 
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बादविवाद बन्द करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं । वह पुनरुक्ति 
करनेवात्ते या अ्रप्रांगिक बात कहनेवाले सदस्य का भाषण बन्द कर 
सकता दे | यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पानन न करे तो वह 
उसे सभा से निकाल सकता .३, या उसका कुछु समय तक सभा में 
आना बन्द कर सकता है| हन विषयों में उसका निर्णय अन्तिम माना 
जाता है, उसकी कहीं श्रपील नहीं दोती | उसका बहुत आदर किया 
जाता है | उसे २हने को सरकारी मकान, तथा ५,००० पगौंड वाषिंक 
बेतन मिलता है | अपने काय से श्रवकाश ग्रहण करने पर वद्द “लाड' 
बना दिया जाता है | 

कमेटियों का सभापति मन्त्री-वर्ग द्वारा नियुक्त किया जाता है। 
बह सब कमेटियों में अ्रध्यक्ष का स्थान ग्रदण करता है, ओर 'कामन!- 
सभा में उप-पभापति द्वोता है | 

क्लक घ्थायी सरकारी कमेचारी होता है, यह “कामन'-सभा के 
चुनाव के साथ बदलता नहीं | इसका कतंव्य यह है कि सभा की 
कारवाई की रिपोट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे | 

कामन-सभा की कमेटियाँ--इस सभा की सबसे महत्व- 
पूर्ण कमेटी 'पूरोी सभा की कमेटी? द्ोती है, इसमें अध्यक्ष का आसन 
'स्पीकर! ग्रहण नहीं करता, कमेटियों का सभापति करता है। हस 
कमेटी में प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न पर एक-से-अजबिक बार भी बोल 
सकता है। काय के अनुसार इस कमेटी के भिन्न-मिन्न नाम द्वोते हैं । 
उदादरणवत्‌ जब यद्द कमेटी आगामी वर्ध के ख् के सम्बन्ध में 
विचार करती है, इसे खर्ज-कमेटी कहते हैं | जब यह आय-प्राप्ति के 
उपायों श्रर्थात्‌ करों का विचार करती है, तो इसे आय-साधन-कमेटो 
( 'कमेटी-आफ-वेज़ एन्ड मौन्‍्ज” ) कद्दते हैं | जब यद्ट भारत के हिसाब 
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पर बिचार करती द्वे, तो इसे भारतीय-राजस्व-कमंटोी कहते हैं । 
कामन-समा की अन्य कमेटियों में मुख्य ये हें :-- ( १ ) किलेक्ट 
कमेटो--यद्द आवश्यकतानुसार किस! कानूनी मसबिदे पर विचार करने 
के लिए नियुक्त द्वोती है | इसमें १५ सदस्य द्ोते हैं। (३२) स्थायी 
कमेटियाँ--ये छुः दाती हैं | साघारणतया कानूनी मसवबिदे इन्हीं के 
पास भेजे जाते हैं। प्रत्येक कमेटी में ६० से ८० तक खदस्य द्वाते हैं। 
( हे ) नियुक्ति-भमेटी या कमटी-आफ़ सिलेक्शन--इस कमेटी को 
कामन-सभा श्रपने अधिवेशनके आरम्भमें चुनती है । इसका काम सिलेक्ट 
कमेटी तथा स्थायी कमे टयों के सदस्यों की नियुक्ति करना दहै। इसमें 
११ सदस्य द्वोते हैं | ( ४ ) व्यक्तिगत या प्राइवेट” मस बदों की कमेटी | 
(५ ) सावजनिक हिसाब कमेटी । ( ६ ) सावजनिक <र्खास्‍्तों को 
कमेटी । ओर ( ७ ) भांजनालय तथा जलपान को कमेटी । 
सिल्लेक्ट कमेटी को. और व्यक्तिगत मसविदों की कमेओो को 
उपस्थित मसविदों के सम्बन्ध मे गवाद्द लेने का अधिकार दे; अन्य 
कमेटियों को यह अधिकार नहीं हे | जब किसी मदत्वपूणं मसविदे पर 
ऐसी सिलेक्ट कमेटी नियुक्तकी जाती दे जिसमें'कामन!सभा शोर 'लाड? 
सभा दोनों के सभासद होते हैं, तो उसे संयुक्त बिलेक्ट कमेटी कहते हैं । 
कामन-सभा और भन्त्री वग का सम्बन्ध 
जैसा कि इम पहले कह आये हैं, मन्त्री-वग सब शासन-काय के लिए 
कामनः-समभा के प्रति उत्तदायी होता हे | सभा के सदस्यों को यहद्द 
अधिकार है कि वे मन्त्रियों से विविध प्रश्न पूछु सकते हैं, मंत्रियों के 
कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, ओर प्रस्ताव उपस्थित कर सकते 





हैं| याद किसी विभाग का कार्य असन्तोषप्रद द्ो तो वे उसका ख़च 
कम कर सकते हैं, या उसके मन्त्री का वेतन घटा सकते हैं। ऐसी 
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परिस्थिति में मन्त्री-बर्ग को अध्तीफ़ा देना होता है । 

इतना द्वोने पर भी इंगलेंड में मन्त्री-वर्ग की शक्ति दिन-पर-दिन 
बढ़ती जारही है | याद मन्त्री-व्ग 'कामन!? रुभा के ऐसे दल के सदस्यों 
में से संगठत हुआ हो, जिसकी संख्या इ6 सभा में साढ़े तीन सौ से 
अधिक द्वो तो प्रधान मन्त्रो कामन-सभा को परवाह न करके, सब 
काय अपनी इच्छचानुमार कर सकता हे; इसमें शत यद्द है कि वह 
कामन-समा में अ4ने दल के सदस्यों की एकतः बनाये रख सके, और 
उन्हें दूसरे दल में सम्मिलित दह्ोने से रोक सके | 

'लाड'-सभा 
दूसरो सभा को आवश्यक्रत[--कुछ सजनों का मत तो. 

यह है कि देश में व्यवस्था-हाय के जिए एक हा तभा ( जनभाधारण 
सभा ) का द्ोना पर्याप्त है; क्योकि यंद दूसरी सभा रहेगी तो दो में से 
एक बात द्वोर्गी, यई दुषरो सभा या तो जनसाधारण-सभा से सहमत 
होगी, या उसका विरोध करेंगी | पदल! दशा में यद्द सभा अनावश्यक 
प्रमाणित होगी, भोर दूसरी दा मे केवल बाघा-स्वरूप होगी। इस 
लिए. इछ मत के अनुसार दूसरी सभा नहीं होनी चाहिए | 

इसके विपोत, अन्य राजनीतिशों का मत है कि क्रिसी देश में 
कानुन बनाने को शक्ति एक ही समा के हाथ में न रदने देना चाहिए । 
किसी नियम के व्यवहार में आने से पू्व उसके विषय में दूसरी सभा 
का नि्यय जान लेना चाहिए | इससे ओर कुछ नहीं, तो यह लाभ 
तो होगा द्दी कि जल्दबाज़ी न द्वोा सकेगी, तथा पदली सभा उतनी 
स्वच्छुन्द और अभिमानी न होगी, जितनी दूसरी सभा के अभाव में, 
हर समय अपनी विजय का विश्वातत रखने की दशा में, उसका द्वोजाना 
सम्भव है । आज-कल कितने द्वी देश इस ठिद्धान्त को ध्यान में रखते 
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हैं कि दृतरी समा शासन-नीति की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहाधपिक 
श्र खला बनाये रखे ओर आकरस्म्रिफ परिवतन न होने दे । 
इंगलेएड का अनुभव--सतरहवीं शताब्दी के मध्य में 
इंगलेंड ने एक समा से काम चलाने की पद्धति की परीक्षा को थी। 
जैसा अन्यत्र कहा गया हैं, सन्‌ १६४१ ई० में बादशाह के पद का 
अन्त कर दिया गया था | उसी समय “लाड”-समा भी अनावश्यक 
ठद्दरादी थी | इंगलेंड ने बिना बादशाह, और केरल एक ही व्यव- 
स्थापक सभा द्वारा राजकार्य चलाने का ग्यारह वर्ष अनुभव किया, 
परन्तु अन्तत: यह अनुभव सन्तोपप्रद तथा उत्साह बद्ध $ न रहा ओर 
उसे, बादशाह तथा लाड-ममा, दोनों को पुनःस्थादित करना पढड़ा। 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि यहाँ इस दुसरी सभा के सदस्य ऐसे 
सुयोग्य अ्रनुभवी , ओर सावजनिक हितामिलाषी हैं, जेसे तरे बास्तव मे 
होने चाहिए | अधिकांध लाड बड़े ज़मादार या घनी व्य!पारी श्रादि 
दोने के कारण आलसी, ऐश्वय-प्रेमी ओर अनुदार हैं; वे सुधारों का 
विरोध करना ओर जैसे-बने अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक (या 
सामाजिक ) अधिकारों की रक्षा करना द्वी अपना कतब्य उ_मकते हैं। 
परन्तु “कामन? सभा के सदस्यों का भों तो आचार-व्यवहवर इतना 
उन्नत नहीं है, जितना कि वद्द उस दशा में होना अत्यन्त आवश्यक 
है, जब कि एक द्वी सभा द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था यथेष्ट उपयोगी 
हो सके | ह० लिए यहाँ 'लाड'-सभा चली आरही हे, ओर कुछ 
सीमा तक उपयोगी भी समकाी जाती है । 
'ल्ञाड-सभा का संगठन-..काई व्यक्ति निम्नलिखित 
कारणों से इस सभा का धदस्य बनता है :-- (१) वंशा- 
नुगत अधिकार से, ( २ ) बादशाह द्वारा 'लाडः बनाया 
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जाने से, (३) 'आकविशप! ( प्रधान लाट-पादरी ) श्रादि 
दोने से; ये दो होते हैं, ( ४ ) विशप ( लाट-पादरो ) द्वोने से; ये 
२४ होते हैं, (५ ) जन्म भर के लिए निर्वाचित होने से; ये आयलेड 
के र८ लाड होते हैं, ( ६ ) पालिमेंट की श्रवांघ तक के लिए 
निर्वांचत हाने से; ये स्काटलेंड के १६ लाड होते हैं। लार्ड-समा के 
कुल सदस्यों को सख्या लगभग ७४० होती है, परन्तु इनमें से मत देने 
वाले प्रायः ७२० हाते हैं । उपयु क्त हिसाव से यह स्पष्ट है कि इस 
सभा में विशेष अंधकार उन्दीं लोगों को होता है जो वंशागत होते हैं, 
निर्वाचित नहीं द्योते | ये प्रायः स्वभाव से द्वी परिवतंन-विरोधी 
द्ोते हैं। 
नये 'लाड” केवल बादशाह ही बना सकता है। सब 'ला्ड! 
परम्परागत रदह्दते हैँ | इस पद वा कोई त्याग नहीं कर सकता | निम्न- 
लि।खत व्यक्ति लाड-सभा के सदस्य नहीं हो सकते;--( १ ) स्त्रियाँ, 
( २) नाबालग, ( ३ ) विदेशी, ( ४ ) दिवालिये, और (५ ) राज- 
द्रोह्द या किसी घोर अपराध के अपराधी | 
सदस्यों के विशेषाधिकार--इस सभा के सदस्यों के 
विशेषाघिक/र निम्नलिखित हैं।-( के ) लाड-समा में भ्शपण-स्वातंत्र्य 
( ख ) पालिमेंट का अधिवेशन आरम्भ होने से चालीस दिन पहले से 
लेकर, अधिवेशन समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक, किसी दिवानी 
मामले में गिरफ़्तार न दो सकना । (ग ) सावजनिक विषय की बात 
करने के लिए बादशाह से मिज़्ना, ओर, (घ) राजद्रोदह या अन्य 
घोर अपराध लगाया जाय, तो उसको लाड समा द्वारा ही जांच होना। 
शासन सम्बन्धी अधिकार-..'ज्ञा्ड'-सभा को धन सम्बधी 
कानून मसविदों पर कोई अधिकार न होने के कारण उसे मन्‍्त्री-वर्ग 
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पर भी कोई नियन्न्नण-अधिकार नहीं है | मन्त्नी-वग्ग अपने शासन-कार्य 
के लिए कामन-सभा के प्रति उत्तरदायी है, 'लाड'-सभा के प्रति 
नहीं | यद्यवि “लाड?-तभा का प्रत्येक सदस्य कियी भी शासन-कार्य के 
सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकता है, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं 
रहता | यदि मन्त्रिमण्डल किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में 'लाडः?-समा में 
हार जाय ता उसे अस्तीफ़ा देने की आवश्यकता नहीं द्वोती। तथापि 
लाड-समा का शासन-कार्य में गौण रूप से काफ़ी प्रभाव रहता है। 
मन्त्रिमएडल के कई सदस्य लाड-सभा के सदस्य द्वोते हैं, और उन 
पर इसका प्रभाव पढ़ता दी रहता हे | 
लाड'-सभा का सुधार- जैशा कि पहले कद्दा जा चुका है, 
'लाड” सभा के अधिकांश सदस्य वंशागत होते हैं । इसलिए इस सभा 
को देश की किसी भ्रणी के लोगों की प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता । 
हसके सदस्यों की संख्या भी काफ़ो अ्रधिक हे; ओर, जैसे-जैसे नये लार्ड 
बनाये जायेंगे, इनकी संख्या बढ़ते रहने की सम्भावना हैे। डेढ़सो 
वर्ष पहले इनकी संख्या लगभग दो सो के थी, यहद्व संख्या क्रम रा; बढ़ते- 
बढ़ते अब सात सौ के ऊपर पहुँच गयी दे । 
सन्‌ १६११ ई० के कानून में यद्द निश्चय किया गया था कि इस 
सभा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक रिद्धान्तों पर चुने जाया करे, परस्तु 
अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना तैयार नद्दीं हो पायी हे जो 
सब दलों को मान्य द्दो । समस्या बहुत जटिल है। यदि इस सभा के 
सदस्य निर्वाचित रखे जायें तो यद्द प्रश्न उपस्थित द्वोता है कि उन्हें 
निर्वाचन करने के लिए. किस योग्यता वालों को मताधिकार दिया जाना 
चाहिए. | जब लाड-सभा निवांचित सदस्यों की सभा होगी, तो वह घन 
सम्बन्धी कानूनी मसविदों पर अधिकार रखना तथा मन्न्रियों का नियन्त्रण 


६ 
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करना भी चाहेगी। कामन-सभा इसे ये अधिकार देना पश्न्द न 
करेगी | दोनों समाओं के काय में बड़ी उलभन पढ़ जायगी। इन 
कठिनाइयों के कारण लाडं-सभा के सह्ठठन-सुघार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव 
स्वीकृत नहीं द्वो पाता। 
की कल कील 
सातवाँ परिच्छेद 
पालिमेंट की कारय-पद्धति 
पालिंमेंट के संगठन का वर्णन कर चुकने पर अब हम इसकी 

कार्य-पद्धति बतलाते हैं। पदले 'कामन?-मभा की बात ले । 

'कामन-सभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या-- 
'कामन?-सभा का काम करने के लिए, सदस्यों की न्यूनतम संख्या 
चालीस निर्द्धारित की गयी है, अर्थात्‌ चालीस सदस्यों का 'कोरम! 
होता हे | कभी-कभी उपस्थिति चालीस से भी कम होती है। जब 
कभी कोई सदस्य 'स्पोकर? या अध्यक्ष का ध्यान इस कमी की ओर 
आकर्षित करता है तो दो मिनट तक सम्पूर्ण भवन में एक-साथ 
बिजली की घण्टी बजती हे, ओर ऐसे सदस्य जो इघर-उघर कमरों 
में बैठे द्ोते हैं, समा-मवन में आकर उपत्थित होजाते हैं । 

मत गिनने की शैली--- जब किसी प्रस्ताव के पक्ष या 
विपक्ष में सदस्यों की संख्या गिननी ८।ती है तो निम्नलिखित शैली से 
काम किया जाता है । 'अ्रध्यक्ष' प्रस्ताव को प्रश्न के रूप में उपस्थित 
करता है और कद्दता है कि जो सदस्य इसके पक्ष में हों, ते हाँ कहें 
शोर जो इ१के विपक्ष में हों, वे 'नहीं! कहें | सदस्य अपनी इच्छा के 
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अनुसार हाँ! या 'नहीं, कहते हैं| 'अध्यक्ष' इन मतों को सुनकर कहता 
है करिमेरे विचार से बहुमत हाँ! के पक्ष में हैं, (या 'नहीं के पक्ष 
में है।। यदि कोई सदस्य इसका का विरोध करता है तो पक्ष और 
विपक्ष के मतों का गिनना आरम्म होता है| समस्त भवन में दो मिनट 
घण्टी बजती हे ओर जो सदस्य इधर-उधर कमरों में बठे होते हैं, वे 
सभा-भवन में आकर उपध्थित दे जाते हैं । इस पर “अष्यक्ष' प्रस्ताव 
को पुन: पश्न के रूप में रखता हे; जो सदस्य उसके पक्ष में होते हें, 
वे 'हाँ' कदते हैं श्रोर जा वियक्ष में होते हैं, वे 'नहीं! कहते हैं। तब 
अध्यक्ष फिर कद्दता हे कि मेरे विचार से बहुमत 'हाँ' के पक्ष में है 
(या नहीं! के पक्ष में है )। 
यदि कोई सदस्य इसका विरोध करे तो “अध्यक्ष! कहता है कि 
जो हाँ! के पक्ष में हों,वे दाहिने कमरे में जाये, और जो “नहीं? के पक्ष 
में हों, वे बायें कमरे में जायें। प्रत्येक कमरे के दरवाजे पर 
दो-दो गिननेवाले रद्दते हैं । इनमें से एक सरकारी पक्ष का होता हैं 
ओर दूसरा विरोधी दल कत । जब संदह्य इन कमरों में जाते हैं तो 
उनके नाम क्लक द्वारा लिख लिये जाते ईं। अन्त में गिननेवाले 
व्यक्ति ग्रध्यक्ष को पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की हंख्या बतलाते हैं, 
ओर वह इसके अनुछार प्रस्ताव के, बहुमत से, स्वीकृत या भ्रघ्वीकृत 
होने के सम्बन्ध में, अपना अन्तिम निणय देता है । 
सभा के अधिवेशन; वादशाह का भाषण--कामन- 
सभा के नवीन निर्वाचन के पश्चात्‌ 'श्रध्यक्ष! का चुनाव द्वो जाने पर 
पहिला कार्य यह होता है कि प्रत्येक सदस्य राजभक्ति को शपथ के | 
'कामन?-सभा का प्रत्येक वष का प्रथम अधिवेशन फ़रवरी के झारम्भ 
में दोने लगता हे | बादशाद 'लाड'-सभा के भवन में भ्रपना भाषण 
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देता हे, इसे सुनने के लिए 'कामन”-सभा के सदस्य वहाँ बुलाये जाते 
हैं । यह भाषण बहुत मद्ृत्व का दोता है, इसके द्वारा मंत्रिमएडल 
पालिमेंट को अउनी शासन सम्बन्धी नीति की सूचगा देता है, शोर 
यह बतलाता है कि उसका, उस बष से, कप! क्‍या महत्व-पूर्ण काय 
करने का विचार है । 

पीछे बादशाह का यद भाषण 'कामन:-मभा सें अध्यक्ष द्वारा 
पढा जाता है| कोई मंत्री यद्द प्रस्ताव उपस्थित ऋरता है कि बादशाह 
को उसके भाषण के लिए धन्यवाद दिया जाय। विरोधी दल के 
सदस्य इस प्रस्ताव पर संशाघन उपस्थित करते है, जिसमें व यहद्द 
बतलाते हैं कि सरकार कोन-बौनसा श्रावश्यक काय कश्ना नहीं 


चाहती और कोन-कोनसा काय ऐपा कर रहो है, जो अनावश्यक है | 


+ 
इन संशोघनों पर विचार करने में दोन्‍तान सप्ताह छग जाते हैं। 
याद विरोधी दल्ल का कोई खसशोघन बहुमत से म्वोकार हो जाय तो 
इसका आाशव यद द्वाता हे कि कामन-सभा मंत्रिमद्ल का शासन- 
नीति से सट्मत नहीं है | एस दशा में नत्रिमंडल को अस्लीफ़ा देना 
हांता है । 

सभा को बैठक --कामन-सभा की बैठक सामवार, मंगलवार, 
बुधवार ओर गुरुवार को साथारणत; पीने तोन बजे से साढ़े ग्यारह 
बजे रात तक द्वोती हैं; यदि कोई बहुत ही आवश्यक काय हो तो इसके 
इसके बाद भी जारी रद्दता हैं | बेठके सवा झाठ बजे से साढ़े आठ 
बजे तक जलवान के लिए च्यांगित होनी है। इस प्रकार उक्त दिनों 
में दो-दो बेठक द्वोती हे । शुक्रवार वे दिन बेठक केवल ५॥| बजे तक 
दी रहती हे | शनिवार और रविवार को बेठक नहीं होतो | 

सभा का काय; प्रश्न और प्रस्ताव--रपा का कार्य 
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आरम्म होने मे पहले, प्रतिदिन प्रार्थना होती है। पश्चात्‌ अध्यक्ष 
शपना स्थान ग्रहण करता है, और जनता की दरखास्‍स्ते पेश की जाती 
हैं। यह कार तीन बजे तक समाप्त हो जाता है और तब प्रश्न पूछुने 
का काये आरम्भ दोता है। इस काये के लिए चालीस मिनट का 
समय निर्धारित है | जिन प्रश्नों का उत्तर पौजे चार बजे तक नहीं 
दिया जा सकता से रिपरोट में अन्य कारवाद के साथ प्र+शित किये 
जाते हैं | सदस्यों का प्रश्न पूछुने को सूचना पदले 4 देनी होती है। 
प्रत्येक सदस्य कसी :श्न वे सम्बन्ध में पूरक ;श्न पूछु रक्ता है | यदि 
किसी प्रश्न का उत्तर संतोधषप्रद न हो ओर वह विषय जनता के लिए 
तत्काल आवश्यक हो, तो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर मक्ता है कि 
उस पर विचार करने के लिए सवा का काय स्थगित कर दिया ज्ञाय | 
यदि यद्द पध्ताव उछ्च समय स्वी%र हों जाय, तो उस विषय पर उसी 
दिन साढ़े आठ बजे बहस शुरू हा जाती हे ' साघारयातया चार बजे वाद 
प्रस्तावों और गश्विदों पर विचार द्वोता दे » साल नर में 'कामन'-समा 
प्रायः सो दिन काम करती है, श्र्थात्‌ उसकी लगभग दो सी बैठक 
होती हैं | इनमें से अधिकतर बैठक में वह काम होता दे, ज। मंत्रिमंडल 
द्वारा उपस्थित कया जाता है | प्राय; तास बैठक ही ऐसो होती ईं, 
जिनमे अन्य सदस्य आने प्रस्ताव या कानूनी मसाॉबरें उपच्यित कर 
सकते हें । 

गेर-सरकारो सदस्यों द्वारा बहुत-से प्रस्तावों योर कानूनी मर्साबदों 
की यूचना आती है, प*-न्‍्तु समय की कमी के कारण उन सब पर 
विचार दना असम्भव द्वोता है। इसलिए किन प्रस्तावों या कानुनी 
मसविदों पर विचार द्वाना चाद्विए तथा किस क्रमपे विचार दो ना चाहिए, 
इसका निश्चय चिट्ठी डालकर अर्थात्‌ 'बेशट! द्वारा किया जाता है। 
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कानून केसे बनते हैं !; सावजनिक कानूनी मसविदे- 

कानूनी मसबिदे तान प्रकार के इति हें;।--( १) सावंजनिक ( घन 
सम्बन्धों छु.ड्कर ), ( २ ) धन सम्बन्धी, ओर (३ ) स्थानीय तथा 
व्यक्तिगत कानूनी मसविदे । 

सावजनिक कानूनी मस्तावदा, कोई भी सदस्य उपस्थित कर 
सकता है; यदि मन्त्रमएडल का कोई सदस्य उपत्यित करना चाहे तो 
उसके लिए दिन का ननश्चय आसानी से द्वो जाता दे श्रन्य सदस्य को 
उसका अवध तभी मिलेगा जब्र चिट्टी डालकर श्रर्यात्‌ 'बेलट! द्वारा 
उसका निश्वय ६। जाय | प्रत्येक सदस्य को, कानूनी मसविदा उपस्थित 
करने की सूचना कुछ निर्दिष्ट मय पहले देनी द्वाता है, सूचना के साथ 
ही कानूनी मसविदा भी भेजना होता है । 

नियत |कये हुए दिन, रादस्थ यह प्रस्ताव करता है कि उसे 
उसका मसववदा उप स्थत करने का अनुमात दो जाय | इस प्रस्ताव 
पर बढस नहीं वात; कमा-कर्भी तो केबल मसतिदे का शीषक हां पढ़ 
दिया जाता हे ओर अनुमत मिल ज़ाती है | इस मसविदे का (प्रथम 
बाचन! ( फस्ट रोडिभ ) कहते हैं । 

यह काय समाप्त द्वाने पर उसके “द्विताय वाचन' (संकिणड रोडिद्भध) 
के लिए तारोख निश्चय कर दी जाती है| उस निश्चित दिन सदस्य 
यह प्रस्ताव करता है कि मधविदा दूसरी बार पढ़ा जाय। इस समय 
मसविदे के सिद्धान्त पर वादविवांद द्वोता है, परन्तु कोई संशोधन 
उपस्थित नदीं किया जा सकता | यद प्रस्ताव उस समय स्वीकार न 
हुआ तो कुछ दिन ब।द फिर वह प्रस्ताव रखा जाता है। जो सदस्य 
यद चादते हैं कि मसवदे पर विचार ही न किया जाय, वह यहद्द 
प्रत्ताव करते हैं कि यह मसविदा छु। मास बाद दूसरी बार पढ़ा जाय । 
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यदि यद्द प्रस्ताव स्वीकार हो जाय, तो उस समय उस मसविदे सम्पन्धी 
खब काम बन्द कर दिया जाता हे । 

द्वितीय वाचन का प्रस्ताव स्वोकार होने पर मद्विदा साधारणत; 
स्थायी कमेटी के पास विचाराथ मेजा जाता दै। 'कामन'-तभा यदि 
चादे तो उसे पूरी सभा की कमेटी? के पास भी भेज सकती है | यदि 
मसविदा बहुत मद्दत्वपूण द्वी तो स्थायी कमेटी या (पूरी मभा को कमेटी! 
के पास भेजे जाने से पू्व, वह कामन?-प्तमा के आदेशानुसार 'सिलेक्ट 
कमेटी? के पास भेजा जाता है| यद्द कमेटी उसको प्रत्येक घारा पर, 
उसके सम्बन्ध में गवाही देने वालों के वक्तव्य पर विचार करके, 
अपनी रिपोट देती हे । स्थायी कमेटी या “पूरी समा की कमेटो! में 
मसविदे की प्रत्येक धारा पर विचार द्वोता है, ओर सशोचन 3उपधघ्थित 
किये जाकर स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाते हैं | मसावदे के इस काय 
को कमेढी-मंजिल ( कमेट|-स्टज ) कदतें हैं । इसके तय हो जाने पर, 
मसविदा कामन-सभा में फिर पेश किया जाता है, ओर 4हाँ |फर 
प्रत्येक घारा तथा उसके संशोघषन पर विचार किया जाता है। इस 
रिपोट मन्जिल ( रिपोर्ट-स्टेज ) कद्दते हैं । 

सब घाराओं पर विचार दो चुकन के पश्चात्‌ यद्द प्रस्ताव किया 
जाता द्वे कि यह सशोधित मठविंदा स्वीकार किया »।य । इसे मस्विदे 
का 'तीसरा वाचन? ( थड रीडिग ) कहा जाता है। इस ध_मय कई 
संशोधन उपास्थत नहीं किया जाता | प्रस्ताव स्वीकार ह।ने पर 'कामन?- 


सभा सम्बन्धो सब भ्जले पूरी द्वो जाती हैं, ओर मसविदा लाड'-6भाईँ 

*-लार्ड? सभा का काय ४॥ बजे आरम्भ होता है, ओर ८ बजे तक समाप्त हो 
नाता है । इस सभा में काम करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम सख्या त्तीन रखी 
गयी दे । परन्तु क्रिसी क्रानूनो मसविदें पर विचार करने के लिए त्तीस सदस्यों का 
उपस्थिति आवश्यक होती है । 
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में मेजा जाता है । 
लाटड-सभा का सम्बन्ध - लाड-समा में भी उपयु क्त 
प्रकार से मसविदे का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, कमेटी मंजिल, 
रितार्ट मंजल, और तीसरा वाचन द्ोता है। यदि ममस॒विदा “लाड?- 
सभा द्वारा ठीक उसी रूप में स्वीकार हो जाय जिस रूप में वह 'कामन'- 
सभा में स्वीकार हुआ हे, तो वद बादशाह के पास स्वीकृति के लिए 
भेजा जाता है, ओर उसकी स्वीकृति मिलने पर वह कानून का रूप 
घारण करता हे । 
यदि “लाड”समा ने कानून के मसविदे में कुछ छंशोषन किये तो 
उन संशोधनों पर विचार करने के लिए वद्द मसविदा “कामन' -सभा में 
नौटाया जाता है; याद 'कामन?-सभा सशोधनों को स्वाकार कर ले तो 
मसविदा बादशाह के पास स्वीकृति के लिए मेजा जाता है । 
याद “काभनः-सभा 'लाड'-सभा के सशोधरों को अ्रस्वीकार करदे 
ओर 'लाड'-तभा उनके लए आग्रह करे, तो उस श्रधिवेशन (सेशन) 
में उस मसविदे सम्बन्धी कारवाई बन्द कर दो जाती है, भोर दूसरे 
अधिवेशन में वद मसविदा कामन-सभा में उसी रूप में उपस्थित 
किया जाता है और वहाँ उपयु क्त सब मंजिलें तय करके 'लाड?-समा 
में पहुँचता हे । यदि 'लाड'-सभा ने फिर वैसे ह्वी संशोधन उपस्थित 
किये तो उस अधिवेशन में भी उस मधविदे के आगे को कारवाई बन्द 
कर दी जाती दे, ओर तीसरे अधिवेशन में मसविदा पुनः कामन-समा 
में उसस्थित किया जाता है ओर वर्दां सब मंजिल तय करके फिर 'लाड?- 
सभा में पहुंचता है | इस बार चाद्दे लाड-सभा उसमें संशोधन उपस्थित 
भी करे, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उठी रूप में भेजा 
जाहा दे जिस रूप में वद्द कामन-समभा द्वारा तीपरी बार स्वीकृत हुआ 
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था | इसमें शर्त यह है कि हम बीच में दो वध का सतम्रय व्यतीत हो 
गया दो | बादशाइ द्वारा स्वीकृत है। ज!ने पर मप्तविदे को कानून का 
रूप मिल जाता है । 

उपयु क्त कथन से यह स्पष्ट हे कि “लाडं!-सभा धन सम्बन्धी 
छोड़कर अन्य सावंजनिक कानूनां मसविदों को अ्रधिक-से-अधिक दो 
वध तक कानून बनने से रोक सकती है | उसके पश्चात्‌ उपस्तके विरोध 
करने पर भी, कामन-सभा द्वारा तीन बार स्वीकृत किये जाने पर 
मसविदा कानून बन जाता है | कामन-समा का, लाड-समा का विरोध 
दोते हुए भी कानून बनाने का यह अधिकार सन्‌ १९११ ई० के 
कानुन से मित्रा हुआ है | 

धन सम्बस्थो कानूनी मसबिदे; (क) खच सम्बन्धी-- 
न घसम्बन्धी काननी मणविदे द। प्रकार के दांत हैं, ( क ) खच संबंधी 
मसविदे ['कन्सालिडेटेड फड/ उल' ] ओर (ख) क! सम्बन्धी मसविदे 
[ फाइन-न्स गिल ] | एहलक्ते हम खच सम्बन्धी मतावरदों पर विचार 
करत हैं 

प्रति वर्ष माच मास के आरम्म में, ख़चं म्बन्धी पूरी समा की 
कमेटीमे खच की अदों के प्रस्तावोंतर [बचार किया जाता है । ये प्रस्ताव 
मत्रियों द्वारा किये जाते हैं | कोई भी सदस्‍्य किधी मद में से ख़्च 
को रकम कम करने का संशोघन उपस्थित कर सकता है। जब ख़च 
सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत होजाते हैँ तो 'आय-साधन कमेटी” में यह्द 
प्रस्ताव किया जाता है कि ख़च-कमेटी ने जो खर्च मंजूर किया है, 
उसको रकम सरकारी कोष से दी जाय । इन प्रस्तावों को क़ानून का 
रूप देने के लिए 'कामन?-सभा में ख़ब सम्बन्धी कानूनी मसविदा 
उपस्थित किया जाता है, भोर वद अन्य सावजनिक कानूनी मशविदों 
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के समान, विविध मज़िलें तय करके लाड-खमा में पहुंचता हे। इस 
सभा में भी बद सब म्जले तय करता है और लाड-समा द्वारा 
संशोधित किये जाने पर भो, वद बादशाह के पा स्वीकृति के लिए 
उसी रूप्र में जाता है, जिसमें वह कामन'-सभा द्वारा स्व्रीकृत 
हुआ हे । 

(ख) कर सम्बन्धी कानूनी मंसविदे --श्रप्रेल मास के 
आरम्भ में, 'अय-साधन कमेट! में, श्र्थ-मंत्री सरकारी ग्राय-व्यय का 
अनुमानपत्र उपस्थित करता हे ओर करों की दर घटाने-बढ़ाने के, 
या नये कर लगाने के प्रस्ताव उपस्थित करता है। कोई भी सदस्य 
कूर की दर घटाने के संशोधन उपस्थित कर सकता दे प्रस्तावों ओर 
संशोधनों पर क्रमशः विचार द्वाता है, और जो प्रस्ताव स्वीकृत किये 
जाते हैं, उन्हें कानून का रूप देने के लिए कर सम्बन्धी कानूनी 
मसविदा उपस्थित किया जाता है, ओर वद धन्य सावंजनिक मसबविदों 
के समान विविध मंज़िले तय करके नाड-सभामें पहुँचता हे और इस सभा 
में भी वह सब मंज़िल तय करता है। लाड-समभा द्वाश संशोधित किये 
जाने पर भी, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उसी रूप में 
मेजा जाता दे जित में वह कामन-समा द्वारा स्वीकृत हुआ है | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लाड?”-सभा घन सम्बन्धी काननो 
मसविदों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, चादे वद्द मसविदे ख्च 
सम्बन्धी दों, या कर सम्बन्धी | परिवतन करने का अधिकार लाड- 
सभा से सन्‌ १६११ ई० के कानून से ले लिया गया हे । 

स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी मसबिदे--स्थानीय 
या व्यक्तिगत काननी मसविदा उसे कहते हैं जिसका सम्बन्ध सघ- 
साधारण से न होकर किसी ख़ास स्थान से दो, ओर जिफके द्वारा 
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किसी कम्पनी आदि को विशेष अधिकार दिये जाये | जो सदस्य इस 
प्रकार का कानूनी मसविदा उपस्थत करना चाहता हे, उसे निर्धारित 
नियमों के अनुसार एक दरखास्त देनी होती है।इस दरखास्त की 
जाँच ख़ास अफसरों द्वारा को जाती दे | यार यदह नियमानुसार ढाक 
समझी जाय तो कामन-समा में उतका प्रथम वाचन हाना है, तब 
मधविदे की शैली की जाँच होती है और द्वितीय वाचन किबा 
जाता है| फिर मधविदा स्थानी4 मसावदा की कमेटा के यास भेजा 
जाता है ओर उमकी प्रत्येक घारा पर (चार दाता हे। यह कमेटी 
गवादीं के वक्तव्यों पर विचार करती है। पश्चात्‌ इस कमेटी की 
रिपोर्ट पर, 'कॉभनः-सभा विचार करत! है। इसके बाद मसबिदे का 
तीसरा वाचन होकर वह लार्ड' समा में सेजा जाता हे श्र वहाँ खब 
मंज़िल तय कर चुकने पर वह बादशाद्द के पास स्वाकृति के लिए 
मेजा जाता है। परन्तु यदि लाड-सभा ने इस में कोई ऐला संशोघन 
उपस्थित कर दिया दो जो 'कामन'नममभा को स्वीकार न हो, तो मत- 
विदे पर आगे कोई करवाई नहीं की जाती | 

इस तरह के कानून बनाने में बहुत रुपया खर्च होता है। पहले 
तो दरखास्त के साथ दी कुछ फीस देनी होती है, फ्रिर म्सावदा 
बनानेवाले को तथा उसे कामन-समा में उपस्थित करनेवाले को भी 
काफी फ्रीत दी जात! है | कमेटी के सामने गवाही दिलाने में भी कुछ 
रुपया ख्च हो जाता दे | इसलिए ऐसे मसविदे बहुत कम उपस्थित 
किये जाते हैं । 

हस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व कमीशन और कमेटियों का 
भी उल्लेख कर देना आवश्यक हे । 

कमीशन ओर कपेटियाँ---किसी विषय का यथेष्ट कानून 
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बनाने के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन परिस्थिति का सरम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त करके उसका मसवदा बनाया जाय। हृसलिए सामयक 
समस्या %| पर विचार करने के लिए तमय-समय पर शाही कर्मोंशन 
नियत किया जाता है, जिसके सदस्य तत्कालान क्षरकार (मन्त्रमडल) 
द्वारा नियुक्त दवोते हैं | इसे 3 स्तुत विषय के सम्बन्ध में योग्य पुरुषों 
के बयान या गवादी लेने का अधिकार दोता है । कर्माशन को जाँच 
का हाल एक [रपोट में दज किया जाता है | ६भा-कभी ऐसा हांता है 
कि सब सदस्य एक मत नहीं दते, उनमें से कुछ अपनी मतमेद- 
पत्रिका अलग देते हैं, या कुल सदस्यों की दा रिपोर्ट दो जाती हैं, 
एक अल्पमत्त-रिपोर्ट, दूरी बहुमत-रिपोट। कर्मोशन की रिपोट 
(या रिपोर्टो' ) में वे छिफारिश भा द्वोती हैं, जिनके आधार पर भावी 
कानून बनना चाहिए | इस प्रकार कानून बननिवालों +#, शाहकों 
को, तथा शासन३द्धात अध्ययन करनेवाले विद्याथयों को बहुत 
उपयोगी सामग्री मिल जाती है | 


आवश्यकता द्वोने पर किसी राजनैतिक विषय सम्बन्धाँ कुछु ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए पालिमेंट कुछ सज्जनों की कमेटी भी नियत कर 
सकती है | भिन्न-सिन्न सरकारी विभाग भी कभी-कभी कोई कमीशन 
नियत कर सकते हैं। आधुनिक काल के बहुत से स्थायी सरकारी 
विभाग समय-समय पर नियुक्त किये हुए ज्ांच-कमौशनों के परिणाम- 
स्वरूप स्थापित हुए हैं । 


आठवाँ परिच्छेद 
शासन-नीति-विकास 
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जब पक बा7 स्वाधोनता का संग्राम छिंड़ जाता है ता पीढ़ियोँ तक 
रक्तपात पूवक चल्नता रहता ई । चाह अ्रनेक बार घबराहट हा अ्रन्त में 
विज्य-प्राप्वि प्रवए पस्भावी है । -- लाड बाइग्न 


पहले यद्द बताया जा चुका है, कि ब्रिटिश भयुक्त राज्य में, 
आरइ्म में रासन-अश्रघकार बहुत-कुछ चादशाह का था, धरना को! 
बहुत कम अधिकार था; अब स्थित इसके बिलकुल विपरीत है, 
बादशाह का नाममात्र के श्रधिकार हैं, प्रजा धरतिनाध है रब शासन- 
काय का संचालन ओर नियन्त्रण करते हैं ! यद् परिवतंन क्वित्त उकार 
हुआ, क्या-क्या माजल तय के गयीं, उपस्यित क ठनाइयाँ किस तरह 
हल हुइ, इन बातों का [विचार इस परच्छेद में करना हे । 
पहान अधिकार -पत्र... छठे परिच्छेद में यह बताया जा 
चुका हैं कि किस प्रकार प्रजा ने पहले-पदन कुछ. वशेष अधिकार 
'मेगना चार्टा! ( महान अधिकार-पन्न ) द्वारा, सन १२१४ ई« में प्राप्त 
[कये थे | इसकी कुछ घाराये इस प्रकार थीं;-- 


१-- सभा को अनुमति बिना काई कर नहीं लगाया जायगा । 

२--गेर कानुनो ढक से किसी की ज्ञान माल या वेयत्तिक स्वतन्त्रता 
पर अधिकार न किया जायगा, किसी निरपराधोी व्यक्ति को गिरफ़्तार या 
केद नहीं किया ज्ञायगा, किसी को कानून को रक्षा से वंचित नहीं छिया 
जायगा । सथ के प्रति ज्ञाति के नियमों के श्रनुसार, जूरी द्वारा खमान 
न्याय किया जायगा | 

इस अधिकार-पन्न में और भी बहुत-सो महत्व५ण बातें थीं। परन्तु 


सब का मल यह था कि, ( क ) बादशाद अपने कार्यों में प्रजा की 


पूछ ब्रिटश साम्राज्य शासन 


सम्मति लेने को बाध्य दी. तथा देश का राजप्रतन्ध प्रजा की इच्छा 
के अनुसार हुआ करे, और (ख ) प्रजा एक ग्रादमी ( बादशाह) 
के बजाय कानून द्वारा शासित द्ोने लगे। इन दो उिद्वान्तों के 
आधार पर पांछे बहुत-से कानून बने हैं; अतः यह अधिकार-पत्र 
ब्रिटिश नागरिक के भावी स्वत्वों का श्राघार-शिला कट्दा जा सकता है। 
पार्लिमेंट ओर बादशाह के अधिकार--तेरहवीं, चौद- 
दर्वीं और पन्दरइवीं शतःब्दी में गलिमट ने कई प्रकार के राजनैतिक 
अधिकार प्राप्त किये। इसन एडवड (द्वताय, रिचड द्वितीय, ( तथा 
पीछे रिचड तृतीय और चाल्स प्रथम )से उनके मनमाने कार्यों के लिए 
जवाब तलब किया | इसका परिणाम यह हुश्रा कि इंगलेंड का शासन, 
क्रमश३ परिमित या वैध राजतन्त्र हो गया । 
सोलहबीं शताब्दी के पूर्वांद्ं तक लोगों ब जैसे-तैसे युद्धों से 
छुटकारा पाने को चिन्ता थी | उन्हें शान्ति की, तथा अश्रपना जीवन 
निर्वाह्द करमे के उपायों की, खोज था। इन्हें प्राप्त कर, वे सोलहवीं 
शुताब्दी के उ्राद््ध में राजननेतिक अधिकारों का प्राप्त करने की ओर 
ध्यान देने लगे | व्यू डर वंश के शासकों, श्रोर विशेषतया महारानी 
ऐलिजबेय ने बुद्धिमानी से राज्य करके प्रजा के सुध्व की भामग्री एकत्र 
की, ओर >.्य दर्शों को परास्त किया। इसलिए लोगों का इनसे 
विशेष विरोध न हुआ्आा | परन्तु शिक्षा ओर व्यापार की क्रमशः वृद्धि 
दोने पर लोगों में स्वतन्त्रता के भावों का उदय हुआ और परिणाम- 
स्वरूप सतरहवीं शताब्दी में स्टुअर वंश के स्वेच्छाचारी बादशाहों से 
स्वत्वाभिल।षी पालि में का खुब्र संघर्ष हुआ | 
पारस्परिक संघष--५दशाहों ने व्यापार पर कर लगाये और 
जबरदस्ती ऋण भी लिया, परन्तु काम चलता न देख, इन्होंने बारबार 


शा सन-नीति विकास पप्‌ 


पालिमेंट की शरण ली | जब पालिमेंट ने इनकी इच्छानुसार धन 
देना या कर लगाना स्वीकार न किया तो इन्होंने उसे विसजन कर 
दिया | इस प्रकार घन की समस्या बराबर बनी रद्दी। चाहत प्रथम 
ने तीसरी वार सन्‌ १६२७ ई० में पालिमेंट का अधिवेशन कराया, 
तो पालिप्रेंट ने अधिकारों का आवेदन-पत्र ( 'पिठीशन-आफ-राइट्स! ) 
उपस्थित कर दया, जिधकी मुख्य घारायें ये थींः--. 

(१) जब तक पालि मेंट की स्त्रोकृति न मित्र बादशाह क्रिसी को 
कर या ऋण द॑न के ज्विए वाध्य नहीं कर सकता । 

- * 

(२) बरादशाह छिसी भ्रादमोी का क़द नहीं कर सझूृता, जब तक 
कि यह ऐसा करने का कारण न बतादे, जिससे वद्द आदमी न्‍्यायाघोशों 
द्वारा ग्रपना नियय करा सके | 

चाल्स को अपना इच्छा न दते हुए भी ये बातें स्वीकार करनी 


पड़ीं। अधिकारों का आवेदन-पत्र कानून बन गया | और, बादशाह को 
अभीए्ठ घन प्राप्त दोगया | परन्तु इ५के बाद उसने ग्यारह व्ध / सन 
१६२६--४० ) तक बिना पालिमेंट के शासन किया | पश्चात्‌ जब 
पालिमेंट का श्रघतरेशन हुआ तो उसने गर-कानूनी कर बन्द कर 
दिये तथा कई उपयोगी नियम बनाये । 

प्रजा की विजय--सन्‌ १६४१ ई० में 'कामन!-सभा ने 
महान विरोध-पत्र (ग्रांड रिमांसट्र स ) उपस्यित किया, इसमें एक माँग 
यह भी थी कि जब तक पानिर्मेट स्वीकार न करे, मन्त्रियों की [नयुक्ति 
न की जाय | बादशाह के अवहेलना करने पर, उसका पालिमेंट से 
युद्ध हुआ, जिसमें बादशाह को परास्त दोना, ओर अ्न्ततः भ्रुकृदमा 
चलने पर न्यायाघीशों के निणय के अनुधार प्राणदंड भोगना पड़ा । 
इस प्रकार पालिमेंट को अद्धू तू वजय हुई । दौँ, कुछ समय पीछे वद 
सैनिक शक्ति से दब गयी | इसने ग्यारह वध ( १६४९-६० ) बिना 


कु ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


बादशाह के शासन करने को परीक्षा की, परन्तु इसमें यह सफल न 
हुई; और, बादशाह के पद को पुनः स्थापना ( “रिस्टोरेशन! ) करना 
पढ़ा । परन्तु जब चाल्स द्विताय तथा उत्तके बाद जेम्स द्वितीय ने प्रत्ना 
के अधिकारों का लिहाज न रखकर केथलिक घमे वालों का पक्षपात 
किया, तथा बादशाह के ' देवी ( ईश्वर-दत्त ) अ्रधिकार' के धिद्वान्त 
को व्यवहार में लाना चाहा तो प्रजा ने यथेष्ट बिरोध किया | जेम्स के 
के समय इंगलण्ड मे महान क्रान्ति ( "ग्रेट रिबोल्यूशन! ) हुई। 
पालिमेंट ने उसके दामाद विलियम को जो शआ्रारेंज का ड्यूक था, 
बुला भेजा उसके, एक भारों ड्च सना 6द्वित, थआजाने पर सारा 
हंगलेए्ड उस की श्रोर दंगया ओर जेम्म को वहाँ से माग कर ही 
अःना पिंड छुड्ठाना पढ़ा। इज्जलेण्ड के शासन का भार विलयम 
( तृर्तांय ) और उतरकी स्त्रा मेरी को सो दिया गया । उसी अवसप्तर पर 
( १६८९ । पालिमेट ने अधिकारों का मसविदा ( 'बिल-अ।फ- 
राइट्स' ) स्वीकार किया तकों घुरप बातें इस प्रकार हैं;- 
१-काई कथलिक मतावलग्बी व्यक्ति बादशांह्ट न हा सकेगा | 


२ -बादशाह का राजनियम्त भंग करन का अधिछार नहीं है । 

३--पालिमेंट ( 'कामन'-सभा ) का निर्वाचन स्वतंत्र हुआ 
करेगा । #8 

४ -पालिमेंट में समासदों का भाषण करने की सरवतंत्रता द्वोगी, 
झोर उनको अनुमति बिना कोई कर न लगाया जायगा । 

यह भी निश्चय किया गया कि बादशाह को भारी सेना रखने 


का अधिकार नहीं है । 


* पहले कभी-कभी बादशाइ द्वी श्स बात का निय कर देता था कि क्रिस- 
किस स्थान से कितने-कितने प्रतिनिधि आते । एवं, कभी-कभी ऐसा भी द्वोता था 
कि 'कामन!-सभा हो अपना शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़े-थोड़े श्रादमियों की बस्तियों 
को प्रतिनिधि भेजने का श्रषिकार दे देती थी। 


शासन-नीति-विकास हर 


हए प्रकार, इस क्रांति से राजसत्ता प्रजा के द्वाथ में आगयी, 
पालिमेंट को राजकोष पर पूरा अधिकार होगया, श्रोर उसकी शक्ति 
यहाँ तक बढ़ गयी कि बादशाह के निञ्ञी ख़च & के लिए. भी पालिमेंर 
को स्वीकृति ग्रनवाय दोगयी । 

संत्तेर में कहा जा बकता है कि सालहर्वी शताब्दी तक कामन!'- 
सभा पर बादराह ( तथा लाड-सभा ) का प्रभुत्त रहा। सतरद्दवी 
शताब्दी में उमका प्रमाव क्रमश; बढ़ने लगा। कुछ प्रयत्नों के 
बाद यद निश्चय होंगया कि सार्वजनिक तथा घन सम्बन्धी क्रानूनी 
मसावदे पहले 'कामन?-समाः में उपस्थित किये जायें, तत्यश्चात्‌ 'लाड”. 
सभा में; औ्रोर अ्रन्त में बादशाह की ओपचारिक ( 'फार्मल' ) स्वीक्रृटि 
से काम में लाये जायें | फिर धाीरे-घीरे “कामन!-समा के अधिकार 
बढ़त गये । 

शारोरिक स्वाधीनता--बहुघा ऐसा होता था कि बादशाह 

अथवा अन्य अधिकारों अपने निरपराघ विरोधियों को गिरफ़्ार 
करके अ्रतरिमित काल के लिए. कद कर देते थे। इस प्रकार की 
गेर-काननी कारंबाई को रोकने के लिए सन १६७३ में पालिंमेंट ने 
<हेबयत काप्स एक्ट? पास किया । इससे उन लोगों की शारारिक 
स्वधीनता की रक्षा की गयी, जो ब्िना किसी अपराध के अभियोग के 
गिरफ्तार किये जाते थे । यदि ऐसे व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ़ार किसे 
जाते तो इस कानून के अनुसार उन्हें शीघ्र दी छुटकारा पाने क। 
अधिकार दहोगया; जो व्यक्त वारंट द्वारा गिरफ़ार किये जाते, उन्हें अब 
जमानत पर छोड़े जाने या उनके विषय में शीघ्र द्दी न्यायालय में 
विचार किये जाने की व्यवध्या दोगयी । 


>->+»98०-ऋ+--- ““ मनन... 


क्र नघराने के ब्य य के विवरण को 'सिविल लिस्ट” कदते हैं. । इसके विषय 
में पदइले लिखा जा चुका दै । 
प्र 


पूष्र ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


सुधार-कानून----अठारह वीं शताब्द! के लगभग पूण्ण भाग 
तक, बादशाह और उसके मन्त्री होशियारा से लोगों को रिश्वतें देकर 
तथा उज़ड़े हुए नगरों की शोर से चुने जानेवाले प्रतिनिधियों पर 
अपना दबाव डालकर , पा्जिमेंट में, जेमे लोगों को चाहते थे, वैमों का 
बहुमत प्राप्त करने में, बहुत-कुछ सकल द्वोते थे। क्रमशः लोगों में 
राजनैतिक विषयों की दिलचस्पी बढ़ने लगो। इसके परिणाम-स्वरूप 
सन्‌ १८३२ ई० में पालिमेंट के चुनाव के सुध'र का कानून ( 'रिफ़रार्मे- 
बिल? ) पास हुआ | इससे पालिमेंट का संगठन बहुत बदलगया | जिन 
उजड़े हुए नगरों को ओर से केवल उनके स्वामी श्रमोर लोग ही 
प्रतिनिधि चुन देते थे, उनके प्रतिनधि लेना बन्द या कम करदिया 
गया । जो नये-नये व्यापारी नगर ब्रम गये थे, उन्हें प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार दिया गया | इत प्रकार गअ्रमीतोें की शक्ति कम्र होकर, ब्यापा- 
रियों के अधिकार बढ गये | 
जनता का अधिकार-पत्र--पूर्बोक्त सुधार-क़रानून पास 

द्वोजाने पर भो बहुत-से आदमी असन्तुष्ट थे | व्याप'रिबों ओर दुकान- 
दारोंको मताधिकार प्राप्त होगया था, परन्तु मन्रदूरों को नहीं मल्ला था । 
श्रतः लोगों में क्रमशः आस्दोलन द्वोता रद्दा, और शअन्‍न्ततः बहुत-से 
आदमी जनता के अधिकार-पत्र ( पीपलम चाटर? ) का समथन करने 
वाले होगये | इन्हें ' चाटिस्ट ” कद्दा जाता है। सन्‌ १८४८ ई« में 
इन्होंने निम्नलिलित माँगे उपस्थित कीं ३--- 

१--इक्कीस वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सब अदमभियों को 
मताधिकार हो । 

२--निवांचन के लिए राज्य को, बराबर-बराबर के निर्वांचन-नज्ित्षों 
में विभक्त कर दिया जाय । 


शासन-नो ति-विकास ९ 


३-मत या “वोट, पच डालकर श्रर्थात्‌ 'बेल्नट! द्वारा, किये जायें । 

४--प्रध्येक आदमी निर्वाचित किया जा सके, चाहे उसके पास कुछ 
जायदाद हा या न हो । 

५१--पाल्नि मेंट के सदस्थों का तनख्वाह मिल्ञा करे । 

सरकार ने उस समय ता इस आन्दोलन का दमन कर दिया, 
परन्तु उसे १८६७ में दूसरा सुधार-कृानून पास करके, नगरों में रहने- 
वालों को मताधिकार देना पड़ा। पीछे सन्‌ १८प८्४ड ई० में तीसरा 
सुवारन्कानून पास करके ग्रार्मों में मी मत देनेवालों की धंख्या बढ़ादी 
गयी | उपयु क्त माँगों में से नं० ३ भोर ५ क़ानून बन चुकी हैं । 


सन १९११ का पालिपेंट एक्ट, 'कामन'-सभा की 
विजय- इंगलेंड की राजनैतिक दलवन्दी का वर्णन भागे किया 
जायगा । उन्नीसवीं शताब्दी में वद्ाँ प्रघधानतया दो दल या पार्टियां 
थीं, उदार ओर अनुदार | 'लाइड”-सभा के अधिकतर धदस्य प्रायः 
अनुदार द्ोते हैं। इसलिए जब-कमी 'कामन?-सभा में उदार दलवालों 
का बहुमत हुआ ओर उन्होंने सावंजनिक हित का कोई नियम प्रचलित 
करना चाहा तो वह प्राय; लाड-समा द्वारा रह कर दिया जाता | इस 
निरन्तर को द्वार ने उदार दल को “लाड'-सभा का विरोधी बना दिया । 
उन्हें बारवार यह अनुभव हुआ कि यह सभा हमारे मांग में कांटा 
स्वरूप है, इसे यदि सवृंथा दूर करना सम्भव न भी दो तो इसकी 
शक्ति तो भरखक कम कीजानी द्वी चाहिए | सन्‌ १६१० ई० में, 
'कामन'-सभा ने इस आशय का कानूनी मतविदा उपस्थित किया। 
'लाड'-सभा उसे पास करना नहीं चाहती थी। परन्तु जब उसे यह 
ज्ञात हुआ कि इस कानून को पास करने के लिए, बादशाह ऐसे 
आदमियों को काफ़ो संख्या में 'लाइ' बनाकर, 'लाड'-सभा में प्रविष्ट 
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कर देगा, जो उस कानून का समथन करें, तो 'लाडः?-सभा ने 
अपना विराघ इटा लिया, और वह मतविदा पास होगया। यहद्द 
“पालिमट-एक्ट, सन्‌ १६११ ई०” कहलाता है। इसकी मुख्य 
घाराए इस प्रकार हैं :-- 

१--किसो घन सम्बन्धी मसबिदे का, यदि काम्रन'-सभा स्थोकार 
ऋरल्ने, तो चाहे 'लाड्डं-सभा उसे स्वोकार करे, था न करे, बादशाद की 
पघम्मति से बह काय में परिणत होज्ञायगा। 

२--यदि हिसां सावजनिक कानुती मसविदे पर लाड'-सम्ता 
ग्ोर 'कामन'-समभा में मतभेद हा ता वह मसविदा उर्यो-का-त्यों 'कामन'- 
प्रभा के अगले श्रधिवेशन में पश द्वागां | "कॉमन -सभा के तीसरो बार 
टसे पास करतलन पर, तथा दो वप का समय व्यतीत ह्ोजान पर, फिर 
'लाड”-समभा से पूछन को ग्रावश्यकता न रहेगो , बादशाह की स्वीकृति 
प॑ वह कानून बन जायगा। हस प्रकार 'छाड'-सभा के निषेध 
( वोटा! ) श्रघधिक्रार का अत ट्वोकर, उतर सभा को दा व्ष तक कारंवाई 
स्थगित करन का अधिकार रह गया | 

३-- कामन'-सभा का नया चुनाव प्रति पाँचवें वर्ष होगा। 


इस कानून से सरकारी कोष तथा घन सम्बन्धी कानूनी मखविदों 
रर कामन'-सभा का पूण अधिकार होगया । सरकारी भायका बड़ा भाग 
पावजनिक करों से वधूल होता है, श्रतः इस विषय में जनता के 
प्रतिनिधियों का अधिकार होना हो चाहिए । उपयु क्त क़ानून से इंगलड 
की शासन-नीति के सम्बन्ध में भी “कामन?-सभा का, 'लाड?-समा पर 
ध्ुत्व होगया । रद्दा बादशाह; उसकी स्वीकृति तो प्रत्येक विषय में 
अवश्य ली जाती है, परन्तु बह एक शिष्टाचार मात्र है। इस प्रकार 
इंगलड का शासन वास्तव में 'कामन:समा के द्वाथ में आगया । 
ख्रियों का प्रताधिकार--इ गलैंड में ज्लियों के राजनैतिक 
अधिकार्री का प्रश्न उन्नोतर्वाी शताब्दी के आरम्म में उठा था। परन्तु 
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धाठ वष तक इसने सवसाधारणा का ध्यान श्राकर्षित न किया । पश्चात्‌ 


क्रम श; इनके मताधिकार सम्बन्धी ठंस्थाएं. स्थापित ६३ । आन्दोलन 
बढ़ता गया | फन्नतः पालिमेंट में कई बार इस विषय के प्रस्ताव ओर 


वादविवाद हुए, परन्तु विरोधियों का बल अधिक रददे के कारण उक्त 
प्रस्ताव स्वीकृत न द्वो पाये | तथावि मतामिलाधिणा [सख्त्रथों तथा उनके 
उद्देश्य से सहानुभूति रखनेवबालों के निरन्तर आन्दोलन का यह 
परिणाम हुआ कि अनेक राजनीतिश तथा पालिमेंट के कई प्रभावशाली 
पदाधिकारी स्त्रियों को यह अधिकार देने के पक्ष में हो गये। अन्ततः 
सन्‌ श्१श८ ई० में तीस या अधिक वध की उम्र वाली स्त्रियों को 
मताधिकार मिल गया । पश्चात्‌ सन्‌ १३६१८ ई० में स्थ्रियों को पुरुषों के 
ध_्मान ही, ( श्रर्थात्‌ २१ व या इससे अधिक उम्र का स्त्रियों को ) 
मताधिकार प्राप्त द्वी गया | 

सन्‌ १६३९ में ग्रट बिटेन में ३०६ लाख निर्वाचक थे :-- १४४ 


ब्लाल पुरुष श्रोर १६२ लाख स्त्रियां | इस प्रकार पाल्तिमेंट की रचना में 
स्त्रियों का प्रभाव पुरुर्षो स अधिक दे । 


उपसंहार --- उपयुक्त |ववेचन से यद्द ज्ञात दोगया कि अ्रंगरेज्ञ 
जाति ने किस प्रकार निरन्तर दृढ़ता-पृ्वक आन्दोलन करते रहकर, 
अपने राज्य को बहुत कुछ अनियन्त्रित राजतंत्र से, परिमित या वेष 
गजतंत्र में परिणत किया; यहाँ तक कि अब बादशाह प्राय; नाममात्र 
का बादशाद दे, ओर शासनाघिकार मंत्रिमंडल को हे, जो जनता के 
प्रतिनिधियों द्वारा बनी हुई 'कामन! ( जनसाधारण )-6भा के प्रति 
उत्तरदायी द्वोता हे | यद्यपि प्रजातंत्र के आदश्श को प्राप्त करने में 
अभी कुछ ओर भी सुधारों की आ्रावश्यकता हे, इंगलेंड में प्रजातंत्र 
का युग आरम्म द्वोगया हे | यह युग कब से आरम्भ हुझ्ना, यह तो नहीं 


द्र्‌ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


बताया जा सकता; जेतां पहले कहां गया है, यहां शासनपद्धुति 
का विकास क्रमश, मंज़िल-दर-मंज़िल हुआ है, तथापि मोटे द्विखाब से 
पैसा कहने में कोई त्रुट न होगो, कि यह युग उन्नासवीं शताब्दी, तथा 
उसमें भी सन्‌ १८३२ ई० से आरम्भ हुआ । इससे स्पष्ट हे कि यह युग 
मी सवासो वर्ष का भी नहीं हुआ । इससे पदले भी जनता ने बहुत-से 
स्वत्व प्राप्त किये थे, पर उनसे अधिकतर धनवानों को शक्ति बढ़ी थी। 
गत सौ वर्षों में साधारण जनता को शासन-काय में विशेष स्थान 
मिलने लगा है । 

परन्तु अभी यह नहीं क॒द्दा जा सकता कि इृगलेंड में वास्तथ में 
प्रजातंत्रात्मक शासनपद्धति प्रचलित द्वोगयी है, या “कामन?-सभा 
साधारण जनता का प्रतिनिधित्व करती हे । राजनेतिक दलों के सम्बन्ध 
में आगे लिखा जायगा | प्राय; इगलेंड में 'कंजवेंटिव”ट या अनुदार 
दल का ज़ोर रद्दता हे | 'कामन”-सभा म इस दल के सदस्यो की संख्या 
बहुत अधिक रहती है,श्रोर इनमेंसे कितनेद्दी व्यक्ति बड़ी-बड़ी व्यापारिक, 
औद्योगिक या बामा कम्पनियों से सम्बंधित होते हैं, था कोयले, लोहे या 
असख्र-शखस्त्र भादि के कारखानों के द्ध्सेदार या सचालक द्वाते हैं। ये 
सदस्य जैस बने अपने वर्ग का स्वाथ ठिद्ध करने में लगे रहते हं। 
मंत्रिमंडल में इनका काफी प्रभाव रहता है | यही नहीं, श्रनुदार दल के 
कितने द्वी सदस्य मंत्रिमंडल में आने से पूव स्वयं किसी कम्पनी या 
कारखाने अदि के डायरेक्टर रह चुकते हैं; ये लोग मनत्रिमंडल में सम्मि- 
लित द्वोते समय, डायरेक्टरो से अस्ताफा देदेते हैं, ओर पीछे मंत्रि- 
मंडल से प्रथक्‌ द्वोते ही पुनः अपना पुराना पद ग्रहण कर लेते हैं। 
इनका कुछु-न-कुछ सम्बन्ध कम्पनियों या कारखानों से बना रहता हे, 
इसलिए ये राष्ट्रीय समध्याश्रों पर जो निर्णय करते हैं, वद निश्पक्ष 
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या सावजनिऊ-द्वित की दृष्टि से नहीं होता | यहाँ तक कि युद्ध का 
प्रारम्भ या संचालन भी, जनमत की उपेक्षा करके किया; जासकता है | 
इस शोचनीय परिस्थितिमें झाशा की किरण यही है कि इज्जलेंडमें क्रमशः 
मजदुर-दल का वृद्ध दोरदही है, कुछ व्यक्ति कम्यूनिष्ट विचारों के भी 
द्ोगे लगे हैं। ये लोग व्यक्तिगत स्वाथ-खाधन में नहीं लगे रहते, और 
पूंजीवादी विचारों के विरोधी होते हैं। ज्यों-ज्यों इनझी संख्या और 
शक्ति बढ़ेगी, शासन-कार्य में जनता की भावना अधिक व्यक्त होगी | 





नताँ परिच्छेद 
राजनेतिक दल्लबन्दी 


- <+७०--ब बर्फ (/0-७-४००- - 


सस्‍्वतंत्न देशों में पुरानी पार्टियों को गिरा कर जो नयी पाटियाँ 3ठतोौ 
हैं, उन पर उत्सुकता-पूर्ण नेशत्रों से रघ्टको बांधी जाती हैं । उनमें जोश 
होता है, उत्साह होता है, ओर काय करने की घुन होतो है । 


--सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार । 

प्राकथन -राजनेतिक दल या 'ार्टी' ऐमे मनुष्यों के समूह 

को कहते हैं, जिन# तत्कालीन मुख्य राननैतिक प्रश्नों पर एक दी 

प्रकार के विचार हों, ओर जो राजकाज में इन विचारों का प्रचार 

करने के लिए संगढित हुए द्ों। इज्जलेण्ड में सरकार का कभी एक 

राजनेतिक दल के हाथ में होना, फिर उसके द्वाथ से निकल कर दूघरे 

दल के हाथ में चला जाना, वर्दाँं के शासन की एक महत्व -पूर्ण 

विशेषता दे | इस परिच्छेद में दम यद्द बतलायेंगे कि इंगलेंड के शासन- 
काय में दलबन्दी को प्रथा केसे आरम्भ तथा विकसित हुई । 

पदले बहुत समय तक इगलेंढ में भिन्न-भिन्न राजनेतिक दल नहीं 
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थे | वास्तव में सोलहवीं शताब्दी तक दलबन्दी के लिए श्रनुकूल 
स्थिति ही नहीं थी | जनता में उस मय तक राजनैतिक जाग्रात नहीं 
हुई थो; वह बहुत कुछ अपने बादशाहों के श्रघोन थो। पालि पेंट के 
झधिवेशल बहुत कम द्वोते थे । 3सके सदस्यों को ऐसा अ्रवसर नहीं 
मिलता था कि वे ए#-दूसरे को अच्छी तरह जानले' ओर किसी बिघय 
पर अपना मत #_७गठित कर सके । बादशाह ख़ास-गख़ास व्यक्तियों को ही 
मंत्री चुनता था, दूसरों का सरकारी काय का ज्ञान या अनुभव बहुत 
कम द्वोता था । इस लिए मंन्नियों का भो वास्तविक विरोध उस समय 
तक नहीं द्वोता था, जब तक कि पालिमेंट उनके विरुद्ध अपने अधिकार 
का उपयोग करने के नए पूरी तेर से कटिवद्ध न ६ जाय | 

दलबन्दी का सूत्रपात -इंगलैंड मे राजनैतिक दलों की पहली 
झांकी स्टु,रट बशी बादशाहों के समय में द्ोती हे | ये 4दराद अपने 
अधिकारों को ईश्वर-दक्त समझते थे | इसके विपरीत, पलि पेंट के बहुत- 
से सदस्यों का मत था कि उन्हें बादशाद् पर नियंत्रण करने का अधि- 
कार है | इस मतभेद के कारण इगलेणड में बढ़ा ग्ृह-युद्ध 
( (मिल वार! ) हुआ । उसमें पालिंमेंट की सेना को विजय हुई । 
बादशाह चाल्स प्रथम के बच किये जाने का उल्लेख पहले किया जा 
चुका हे | इ8 समय से पालिमेंट में दो दल दो गये; एक, राजा का 
समथंक; दूसरा, प्रजापक्षीय । 

कुछ वर्ष प्रजापक्षीय लोगों का बोलवामा रद्दा। उनका नेता 
आलिवर क्रामवेल देश-रक्षक की उपाधि से, प्रधान अधिकारी रद्दा। 
राजगद्दी ख़ाली पड़ी रद्दी | परन्तु क्रामवेल की मृत्यु के बाद, यह बात 
दृर हं गयी | उसका पुत्र अयोग्य था। राजकीय पक्ष के लोगों का 
बहुमत द्वोगया । चाह प्रथम का पुत्र चाल्स द्वितीय राजगद्दो पर बेठा 
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दिया गया । 
टोरो! आर “विगा-. दस बादशाह का भाई ( जेम्ध 

द्वितीय) पका रोमन केथलिक था । उसे गद्दी पर बैव्ने का अधिकार न 
रहे, इस भाशय का कानूनी मसविदा पालिमेंट में उपस्थित किया जाने 
पर, पुनः दोनों दलो का परस्पर में विरोध हुश्रा। जेम्स द्वितीय के 
तरफदार 'टोरी”' ओर उसके विरोधी 'विग! कदलाने लगे । संक्षेप 
में शासनपद्धति के लिए 'टोरी? ध्षरक्षणात्मक भाव रखते ये ओर “विग', 
सुघारक । 

सरकार की बागडोर कभी एक दल फेद्वाय में चली जाती, कभी 
दूसरे के हाथ में । पहले कहा जा चुका है कि अ्रठारदवीं शताब्दी में दो 
बादशाह--जाज प्रथम, और ज्ञा्ज द्वितीय--अंगरेज़ी भाषा न समझ 
सकने के कारण मत्रिमण्ठल के वादविवाद में भाग नहीं ले सकते थे, 
इससे शासन अधिकार बहुत कुछ प्रधान मंत्री के द्वाथ में चला गया। 
यह मंत्री उस दल का नेता होता था, जिसके सदस्यों की पालिमेंट में, 
ग्रधिक संख्या दो | सर राबट वालपोन पदला प्रधान मंत्री था । 

जाज तृतीय के शासन-काल में इंगलेएड के उन उपनिवेशों ने 
स्वतंत्र हाने का प्रयत्न किया, जिन्हें अब अमरीका के संयुक्त राज्य 
कहते हैं | 'विग” दल के सदस्यों की उनसे सहानुभूति थी, वे उनकी 
इस माँग को स्वीकार करने के पक्ष में थे कि बिना उनकी रफ्षामम्दी के 
उन पर कर न लगाया जाय । परन्तु टोरो दल के अधिकारारूढ़ 
होने के कारण उक्त उपनिवेशों से युद्ध किया गया, जिसमें 
अन्तत; उनकी विजय होने से 'डोरी” दल का प्रभाव घट गया और 
सरकार की बागडोर “विग? दल के द्वाथ में चली गयी । 

पन्‌ १७८१ ई० में क्रात की राजक्रान्ति हुईं। कुछ वर्ष बाद 
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विज्ञववादियों के अत्याचार हुए तो इगलेंड में 'विधर ६० 

प्रभाव कम रहा गया; और “टोरो? दल ने ज़ार पकड़ लिया; ओर, 
नेगरोलियन के साथ युद्ध रहने तक “टोरी? दल काही प्रभुत्व रहा। 
युद्ध समाप्त हो जाने पर लोगों के विचारों में क्रमश: परिवतन हुआ, 
तो पुनः 'विग! दल पदारूढ़ दोगया; ओर उसके प्रयत्न से श्प्श्र 
हैं में पार्लिमेंट के निर्वाचन सम्बन्धो सुधार के लिए 'रिफ्रा्मे बिल! पास 
दोगया, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 


उदार ओर अनुदार दल-.-उन्नीखवीं शताब्दी के 
आरम्भ में “वग” ओर “टोरी? दलों के नाम क्रमशः 'लिबरल” शोर 
'कंजर्वेटिव' दोगये | ' लिबरल? का श्रथ उदार हे; और कंजवेटिव का 
अथ हे पुरातनवादी या दकियानूखी । उदार दल का विरोधी होने के 
कारण यद दल साधारण बोलचाल में अनुदार कद्दा जाता हे |४8 
प्राय: 'लिबरल”ः दल में ऐसे ब्यक्ति मिने जाते हैं, जो वतंमान 
परि|स्थति से अंस्॒तुष्ट तथा उसे सुधारने के इच्छुक हों! कंतरवेंटिव वह 
कदलाते हैं जो वतंमान स्थितिको बनाये रखना,भोर प्राचोनता की रह्ा 
करना चाहते दों, उसमं कोई परिवतन केवल विशेष दशा में दी करने 
के लिए सहमत दों। ये लोग प्राय: घनवानों ओर धर्माचारियों की सत्ता 
के समथक द्वोते हैं । 


उदार और श्रनुदार शब्द, वास्तव मे इन दलों पर पृणतया चरिताथ नई 
होते । इज्ञलेण्ड के इतिहास में कभी-कभी उदार दल ने अनुदारता का, और अनुदार 
दल ने उदारता का भी व्यवहार किया है | विदेशनीति और विशेषतया भारतवष 
के सम्बन्ध में द नों दलों क॑ विचारों में खास अन्तर नहीं है। किसी ने व्यंग में 
कहा दें--'जैसे लिबरल वैसे ठारी, जैसा नाला वैसी मेररी'। भारतवासियों को 
मजदूर दल से बड़ा-बड़ी आशाएं थी; परन्तु प्रायः उसके नेताओं से भी सहानुभूति 
पुण शब्दों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्राप्ति न हुई । 
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मजदूर दल--उन्नी| वीं शताब्दी के मध्य में एक नये दल 
का जन्म हुआ, यह मजदूर दल या "लेबर पार्टी? कइलाता हे। इसके 
सदस्य प्रायः मब्दूर-संघों, सहकारी स्रम्मितियों श्रादि के प्रतिनिधि द्योते 
हैं। इनका एक प्रधान ठिद्धान्त यह होता है कि मजदूरों आदि के 
सावजनिक द्वित को लक्ष्य में रखकर सरकार को चाहिए कि वह उद्योग- 
घन्धों आदि का पूर्ण नियंत्रण करे ।* इनके ' चाटिस्ट ” श्रान्दोलन का 
उल्लेख पद्ले किया जा चुका है | सन्‌ श्८ू८श ई० में प्रथम वार 
मजदूर दल के सदस्य पालिमेंट के निर्वाचन में चुने गये । 


आधुनिक स्थिति-अब इृगलैण्ड में तीन दल प्रधान हैं:--- 
(१) उदार, (२) अनुदार, और (३)मजदूर | सन्‌ ११२४ ई०में मजदूर 
दल ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, परन्तु 'कामन!”-सभा में इस दल के 
सदस्यों की संख्या यथेष्ट नहीं यी, अत; ये उदार दलवालों के सद्योग 
से का करते रद्दे | भन्ततः केवल नो महिने में ह_ यह दल परस्त 
होगया, ओर शासन-सूत्र ' अनुदार ” दल के हाथ में चला गया। 
जिस अकेले या संयुक्त दल के सदस्योंका मंत्रिमंडल बनता हे,वह 
सरकारी दज्ञ कदज्ञाता हे । ओर, जिस एक या अधिक दलों के सदस्य 
सरकारी नीति का विरोध या आलोचना करते रद्दते हैं, उन्हें विरोधी 
दल कहा जाता हे | 
उदार, अनुदार तथा मजदूर दलों के अतिरिक्त ओर भी कई दल दो 
सकते हैं | कोई-कोई दल ऐसा होता है जिसमें दो तीन-दलों के 
विचारों का समावेश हो | दलों की कोई निर्धारित रुंख्या नहीं दै। 


*इसके विपरीत, व्यक्तिवादी (“ईंडिविजुअलिस्टिक” यद्द चाहते हैं कि व्यक्तियों 
को आथिक या सामाजिक आदि विषर्यो मैं, जद्दां तक राष्ट्‌-दित में वाधा न दो) 
अधिक-से-अथिक स्वतत्रता दी जाय । 
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समय-समय पर नये दलों का निर्माण होता रहता है, तथा कुछ पुराने 
दल विलुप्त भी द्वोते रहते हैं |(8 स्मरण रहे कि कोई सदस्य अपने दल 
से सम्बन्ध त्याग कर दुसरे दल में मिल सकता है । 

दलबन्दी से हानि-लाभ--पराघीन देशों में उम्रस्त 
विवेकशील सजनों का एकमात्र कतव्य यद्द द्वोाता हे कि देश को 
पराघीनता-पाश से मुक्त करे । बहुधा लक्ष्य-प्राप्ति के उपायों के विषय 
में भिन्न-भिन्न कार्यकर्ताओं के विचारों में कुछ भिन्नता द्वोती हे, परन्तु 
यदि यहद्द भिन्नता दूर करके कुछ पारस्परिक समझोते से काम न लिया 
नाय तो उनका श्रभीष्ट िंद्ध द्वोेना-देश स्वतंत्र दोना--द्ी कंढिन 
है। इसलिए पराधीनता की दशा में दलबन्दियों का द्वोना बहुत घातक 


होता दे । 
परन्तु जब देश स्वाघीन द्वो, तो यदि उत्तकोा उन्नति के लिए 


भिन्न-भिन्न विचार वाले कांयंकर्ता अपना प्रथक-प्रथक्‌ संगठन करले 
और राजशक्ति प्राप्त करने में एक-दूसरे से प्रतियोगिता करें तो 
राजनेतिक दृष्टि से कोई द्वानि नहीं हे, व्न्‌ इससे लाभ ही हे, कयोंछि 
प्रत्येक दल अयने-आपको जनता में अन्य दलों की अ्रपेक्षा अधिक 
प्रिय बनाने के लिए, देशोन्नति के कार्यों में अधिक अग्रसर तथा प्रयत्न- 
शीलद्दोगा । हाँ, नागरिकों को वेयक्तिक श्रथवा विशुद्ध नंतिक दृष्टि से, 
स्वाधीन देशों में भी दलबन्दोी नीति का समर्थन नहीं किया जा 
सकता | सदस्य अपने दल (पार्टी ) की उन्नति या बृद्धि के लिए 
दूसरों को तरह-तरद्द का प्रलोभन देते हैं, और अपनी विजय के लिए 


“सन्‌ १०३५ के साधारण चुनाव के वाद 'कामन?-समा में विविध दर्लों की 
स्थिति इस प्रकार थी:--सरकारो ४३१ ( अनुदार ३८७, उदार-राष्टोय ३३ राष्ट्र गेय- 
मजदूर 5, राष्ट्रय ३ ) ; विरोधी १८४ ( मजदूर १५४, उदार १७, स्वतंत्र-उदार 
४, स्वतंत्र मजदूर ४, स्वतंत्र ४, कम्यूनिस्ट १) । 


न्यायाज्य ६६ 


बड़े दाव-पे च का जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें विषयनज्ञान न द्ोते 
हुए, अथवा विपरीत सम्मति रखते हुए भी, उस ओर मत देना पड़ता 
है, जिस श्रोर उनके दव के अन्य सदस्य देते द्वों। सच्चे स्व॒राज्य में, 
इस प्रकार आत्मा ओर सत्य का घात करनेवाली, ऐसी बातों का 
सबथा त्याग देना चाहिए | 


दसवाँ परिच्छेद 
न्यायाक्षय 





लोगों के लिए कुछ स्वतंत्रता नहीं द्ोती, यदि न्याय-शक्ति 
व्यवस्थापक तथा शासन-शक्ति से प्रथक न रखी जाय ।  - मोंटेस्क 


प्रत्येक राज्य के कार्यों के तीन भाग किये जा सकते हैं:--. 
(१ ) व्यवस्था, ( २) शासन ओर, ( ३ ) न्याय । इनमें से प्रथम 
दो का वणन द्वो चुका । इस परिच्छेद में न्यायालयों के विषय में 
आवश्यक बाते बतलायी जायेगी | 
न्‍्यांय-काय की विशेषताएं _.. ब्रटिश संयुक्त राज्य के 
स्याय-कार्य की विशेषताएं, निम्नलिखित ईं :-- 
१--अ्रिटिश संयुक्त राज्य में प्रत्येक आदमी को कानून का समान 
रूप से पालन करना द्वोता है | वहाँ सभी श्पराधों के लिए साधारण 
न्यायालय हैं, किसी अपराध के लिए विशेष नहीं। बादशाह के बारे 
में तो हम पदले ही बता चुके हें कि उसके कार्मो के उत्तरदाता मन्त्री 
होते हैं । मन्न्रियों तथा शासकों के भी विरुद्ध सब मामले उन्हीं 
अदालतों म॑ सुने जाते हैं, जिनमें दूसरे नागरिकों के विरुद्ध सुने जाते 
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हैं, ओर, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता में भनुचित ओर 
गेर-कानूनी इस्तक्षेप करनेवालों के विरुद्ध कानूनी कारंवाई करने का 
अधिकार दे । इसका विशेष रूप से, पदले उल्लेख द्द चुका है | 

२--न्यायाधी शो को बादशाह, प्रधान मन्त्री या लाड-चांसल्वर 
( लाढ-समभा के अध्यक्ष ) की सिफ़ारिश स नियत करता है। वे अपने 
पद से उस समय तक प्रथक्‌ नहीं किये जा सकते, जब कि वे नेक- 
चलनी से अपना काय करते रहें, ओर पालिमेंट को दोनों सभाएंँ 
बादशाह को उन्हें उनके पद से प्रथक करने की सिफ़ारिश न कर । 
यही कारण दे कि इगलेंड में न्याय-कार्य स्वतंत्रता पृवक होता रहता 
है ओर उस पर शासकों का किसी प्रकार श्रनुचित प्रभाव नहीं पड़ने 
पाता । 

३-- सब फ़ोजदारी मामलों ओर अधिकांश दौवानी मामलों का 
फ़ेसला जूरी? के निणय के अनुसार किया जाता है |* इससे मुकदमे 
पर श्रच्छी तरह विचार होजाता हे ओर अ्रग्याय होने की सम्भावना 
बहुत ही कम रद्द जाती है । 

४-- स्त्रियां न्यायाधीश अथवा जूरी की सदस्य द्वोसकती हैं । 

फॉजदारी सम्बन्धी न्याय को विशेषताएं _.. 
१--इंगलेंड में किसी व्यक्ति पर फ़ौजदारी का मुकदमा तब तक 
नदीं चल सकता, जबतक उसके अयराघ की जाँच कोई अफ़सर श्रच्छी 
तरद्द न करले, ओर उसे उसके अभियुक्त द्वोने की सम्भावना प्रतीत 


नदहो। 
२--श्रमियुक्त को दोषी प्रमाणित करने का खब भार अ्रमियोग 


# प्रत्येक मुकदमे के आरम्भ द्वोने के समय, न्यायाधीश ऐसे पांच या सात 
स्थानीय व्यक्तियों का चुन लेता है जो उसके साथ मुकदमे का हाल सुनते द॑ और 
पग्रन्त में मुकदमे की घटनाओं के सम्बन्ध में अ्रपनी राय देते दे। न्यायाधीश 
इनकी राय के आधार पर, कानून के अनुसार मुकदमे का फैसला करता है 


न्यायाज्नय ७१ 


चल्ानेवाले पर रद्दता है | 

३--अभियुक्तका विचार “जूरी” द्वारा दाता है। यदि श्रभियुक्त को 
जूरी के किसी सदस्य के निस्पक्ष होने के सम्बन्ध में ठंदेह दो तो वह, 
कारवाई आरम्भ होने से पहले आपत्ति कर सकता है | 

४--अ्रभियुक्त का विचार खुली अदालत में होता हे, ओर उसके 
विरुद्ध जो गवादियाँ ली जाती हैं, वे शपथ देकर ली जाती हैं । 

बू -जूरी का नियुय अ्रन्तिम निणय होता है। प्रत्येक अपराध 
के दंड की सीमा क़ानून द्वारा निर्धारित की हुईं है। 


उपयु क्त विशेषताओं के कारण, इगलेंड में, फ़ोजदारो मामलों 
में, भ्रन्य देशों और विशेषतया मारतवध की श्रपेज्ञा अधिक न्याय 
द्ोता हे | 


न्याय की प्रधान अदालत -इंगलेंड की शव से बड़ी 
अदालत को सुप्रीम कोट कहते हैं । इस अदालत के दा भाग हैं ;-- 
(१) हाईकोर्ट और (२) श्रवील-कोट । हाईकोट में दीवानी, फ़ोजदारी 
तथा अन्य प्रकार के सब मुकदरमों पर विचार होता है | दृसमें लगभग 
बीस न्यायाधीश रहते हैं। हाईकोट नीचे की अ्रदालतों के काम का 
निरीक्षण करता द्वे तथा उनके किये हुए फ़ेसलों को अपील सुनता है । 
अपील-कोर्ट में नो न्यायाधीश ह्वात हैं। यह दह्वाईकोट के, तथा 
कुछ विशेष दशाश्रों में नीचे की अदालतों के फ्रेंसलों की अपील 
सुनता है । 

लाड-सभा के न्‍्याथ सम्बन्धो अधिकार--पहले 
बताया जाचुका हे कि क्रिसी लाड की राजद्रोह या अश्रन्य घोर अश्रपराघ 
सम्बन्धी जाँच 'लाड?-सभा में है होती हे। “लार्डों' की जागीर से 
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सम्बन्ध रखने वाले मुकदर्मों का निणुय भी लाड-सभा द्वी करती हे। 
यदि 'कामन'-सभा किसी पर दोषारोयण करती है, या उससे जवाब- 
तलब करती दे तो यह काय लाडं-सभा में ही दोता दे । अपील-कोर्ट 
के फेसलों की श्रपोल लाड -सभा में ही होती है | इस प्रकार लाडं-सभा 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सब से बड़ी श्रपोल-कोट है। रिद्धान्त से तो 
पूरो 'लाइुः-सभा ही न्यायालय का कार्य कर सकती हे, परन्तु व्यवद्दार 
न्याय-काय लाडं-चांधलर और ला ( कानून >-लार्डों द्वारा द्वोता है 
जो कानून के श्रच्छे जानकार होते हैं, ओर न्‍्याय-कार्य के लिए 
आजन्म लाड बनाये जाते हैं | इन्हें कभी-कभी अन्य कानून-ज्ञाताओं 
से सह्दायता मिलती है । 


ब्रिटिश उपनिवेशों, तथा मारतवर्ष को उंचो अ्रदात्नतों के फ़स्नों 
की श्रपीज्ष, (प्रिवो कोंसिल्र!' की न्‍्याय-समिति में द्वोती दे, इसका वन 
पहले किया जाचुका है । 

ब्रिटिश संयुक्त राज्य में, किसी कानून का अ्रथ लगान में मत-भेद 
डपस्थित द्ाजान पर ऊसका निशणुंय न्यायालय करता है, ओऔ्रर वह 
नियय मान्य होता द्ै। परन्तु इसके अतिरिक्त न्यायालय को, यह 
अधिकार नहीं है छि वद्द किसी क़ानून के यिषय में यद्द निश्चय करे 
कि वह उचित है, या अनुचित । 
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ग्यारहवाँ परिच्छेद 


उत्तरी आयलेंड 


-++- ₹5सस्‍2 शअ+++- 


उत्तरी आयलंड से अमिप्राय: यहाँ आयलंंड के अल्स्टर प्रान्त के 
उन छु जिलों के प्रदेश से हे, जिन का शासन शेष ( दक्षिण ) 


उत्तरी आयलेंण्ड कहे 


झायलंड ( लींह्टर, मंघ्टर, कनाट नामक प्रान्तों तथा अल्स्टर प्रान्त 
के तीन जिलों से प्रथक किया जाता है। क्योंकि इस प्रदेश में झअ>स्टर- 
का ही आधिक्य है; 7से साधारण बोतचाल में श्रल्ट्टर ही कह् दिया 
जाता है| इसका क्षेत्ररल सवा तीन लाख एकड़, जनसंख्या तेरदह 
लाख, तथा राजधानी बेलफास्ट है; जब कि ( दक्षिण ) आयलेंड का 
क्षेत्रफल सतरद्द लाख एकड़, जनसंख्या तीस लाख हे, ओर राजधानी 
डबलिन हे । 
पदले बताया जा चुका है कि सन्‌ १६२० ईं० में उत्तरी 
झायलंड को अपने आन्तरिक रसन-प्रबन्ध के कुछ अधिकार दिये गये, 
और इसके लिए एक प्रथक पालिमेंट का सगठन किया गया, जो ब्रिथ्श 
पालिमेंट के निरोक्षण आर नियंत्रण में कुछ निर्धारित विषयों के क़ानून 
बनाने लगी | इंगलेंड, वेल्ज, ओर स्काटलेंड में कोई ऐसा भू-भाग 
नहीं हे, जिसे आयलेंड की तरह प्रथक्‌ शासन-प्रबन्ध ओर कानून 
बनाने का अधिकार हो | पदले की मांत अब भी यहाँ के तेरद्द प्रति- 
निधि ग्रेट-अ्िटेन की “कामन?-पतभा में भाग लेते हैं । 
गवनेर ओर प्रबन्धकारिणी सभा-.-उत्तरो आयलैंड का 
प्रधान शासक गवनर व हलाता है, वद बादशाह का प्रतिनिधि द्ोता 
हे श्रोर उसके द्वारा ही छु। वध के लिए. नियुक्त होता हे। ४७ 
वह प्रबन्धकारिणी समा के परामर्श से उन शासन सन्वन्बी कार्यों को 
करता हे, जो उत्तरी आ्रायर्लड को मोपे गये हैं। सन्‌ १९४१ से 
प्रबनन्धधारिणी सभा में आढठ मंत्री हैं, जो अपने शासन- 





* उद्य क-आफ-एबरवान सन्‌ १९२२ में छः बष के लिए बवनर नियुक्त दुए 
थे। उसके बाद तीन बार छ--ल्लंः वष के लिए उनकी पुनः नियुक्ति हुई है। वार्षिक 
वेतन आठ इदजार पोड दे, जिसमें से छः इजार पीढ ग्रेट-अटन को भाय से दिया 
जाता है । 

१० 
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कार्य के लिए यहाँ की 'कामन”-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । इन 
मंत्रियों में से प्रधान मंत्री को ३९२०० पोंड ओर अन्य मंत्रियों में से 
प्रत्येक को २,००० पॉड वाधषिक वेतन दिया जाता है । 
पालिमेंट-._ उत्तरी आयलेंड की पालिमेंट में दो समाएं हैं; 
( १) छिनेट ओर, ( २) 'कामन'-समा | सिनेट में २६ सदस्य होते 
हैं; उनमें से दा 'एक्स-आफ़िशा' अथांतू अपने पद के कारण सदस्य 





होते हैं । शेष चोबीस सदस्य निर्वाचित होते हैं; ये उत्तरी आयलेंड को 
'कामन'-सभा द्वारा आठ वष के लिए चुने जाते हैं; इनमें से बारदद 
सद॒स्‍्यों का निर्वाचन प्रति चौथे बष होता है । [ब्रिटिश साम्राज्य में यही 
एकमात्र सिनेट है, जिसके सदस्य “'कामन'-सभा द्वारा चुने जाते हैं। ] 

'कामनःसभा का कायकाल साधारणतया पांच वष होता है । इसमें 
१२ सदस्य होते हैँ | उत्तरो आयलेंड की जनता को निर्वाचन-अधिकार 
वेश ही हे, जैसा इगलेंड की जनता को हे | 

यहाँ लाड़ दानों सभाश्रों के सदस्य हो सकते हैं, तथा उन्हें मता- 
घिकार दे । सन्‌ १४२८ के कानन से स्रियोको मताधिकार पुरुषों के समान 
दिया गया, ओर सन्‌ १९२६ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रथा इटा 
कर 'प्रत्येक निवांचक-संघ के लिए एक-एक सदस्य” को प्रणाली कौ 
अवलम्बन किया गया । 

घन सम्बन्धी कानूनी मसविदों का विचार “कामन”-सभा में ही 
आरम्म दो सकता है, सिनेट को उक्त मसबिदों में कोई परिवतन करने 
का अधिकार नहीं द्वोता । थद्‌ कोई कानूनी मसविदा 'कामन'-सभा में 
स्वीकृत दोकर, सिने० द्वारा अस्वीकृत द्वोजाय ता 'कामन'-सभा के 


# टरोनों सभाओं के ऐसे सदस्यों का जिन्हें अ्रन्य सरकारी वेतन नहीं मिलता, 
निर्धारित भत्ता दिया जाता है । 
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दूसरे अधिवेशन में पुनः स्वीकृत होने पर वह 'पालिमेंट” की दोनों 
सभाओं के संयुक्त अधिवेशन म उउस्थित किया जाता है, श्रोर बहुमत 
के निर्णय के अनुसार, गवर्नर के स्वीकार कर लेने पर, कानून का रूप 
घारण कर लेता हे । 

कानून बनाने का अधिकार--उत्तरो आयलंड की पार्लि- 
मेंट को अपने क्षेत्र ऊं लिए, कुछ विषयों को छोइकर, अन्य सब 
विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। जिन विषयों के 
लिए. वह कानून नहीं बना सकती, वे निम्नलिखित हैं :--बादशाद, युद्ध, 
शान्ति तथा सन्धियां, नो सेना, स्थल सेना, वायु सेना; सम्मान सूचक 
पद, राजद्रोह, विदेशो व्यापार, जह्दान्न चलाना , समुद्र के तार, बे तार 
के तार, वायुयान यात्रा, ध्रुद्रा-डलाई और हुन्डी आदि तोल और 
माप, व्यापार-चिन्द ( ट्रेड-माक) आयात-नियांत कर, मादक द्रब्य कर, 
मुनाफे पर कर, आय कर, डाक विभाग, सेविंग बेंक, सरकारी 
दस्तावेज़ों का रजिस्टरी आदि | यह पालिमेंट कोई ऐसा भो कानून 
नहीं बना सकती, जिससे घामिक विषय में दस्तक्षेप द्वोता हो, या जिसके 
द्वारा किसी विशेष धमम के अनुयाइयों से पक्षपात या सख्ती द्वाती द्ो, 
या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या सस्था की जायदाद बिना मुझावज़े के 
ली जाय | 

न्याय काय --उत्तरी आयक्तंड की सब से बड़ी अदालत 
'सुप्रीम कोट! है; उठके दो भाग हैं ;-- द्ाईंकोट झोर अपील-कोर्ट । 
ग्पील-को८2 के फ़ेसले की अन्तिम अपील इंगलेंड की लाडुं-सभा में 
दोती हे । यदि किसी कानूनी मसविदे के सम्पन्ध में यद्द प्रश्न उठे कि 
उत्तरी आयलंड की पालिमेंट को उसके बनाने का श्रघिकार हे या नहीं, 
तो उसका अन्तिम निर्णय इंगलेंड की “प्रिवी कॉसिल” की न्याय- 
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सम्मिति करती है। 


उत्तरो झायलेंगड ब्रिटिश संयुक्त राज्य का अंग है, वह चविटिश 
पाह्निमेंट में श्रपन प्रतिनिधि भेजता है श्रोर उस पालिमेंट द्वारा बनाये 
हुए कानूनों के ग्रनुघार शासित द्ोता है। डसकी रक्षा का प्रबन्ध 
ब्रिटिश सेना करती है। उस आनउरिक विपर्यों के प्रबन्ध सम्बन्धी 
अधिकार हैं | उसकी राजनतिक स्थिति स्काटलंड और ( दक्षिण ) 
आझायत्ें ड॒ के बीच की है | उत्तरो आयलें ड में अपनी पा6त्तिमेंट है, जब 
कि स्काटलेणड की श्रपनों पाल्िमेंट नहीं है | दूसरी ओर उत्तरी आयलें ड 
को केवल अश्रान्तरिक विषयों के सम्बन्ध में, और परिमित ही अधिकार 
हैं । इसके जिपरीत, ( दक्षिण ) आयलेंण्ड की शासन सम्बन्धो बातों में 
इंगलेंड कोई इस्तत्षेप नद्दीं कर सकता; इसके सम्बन्ध में विस्तारपूर्व क 
आगे लिखा जायगा। 
इस परिच्छेद मं इंगलेएड के निकरटवर्ती द्वीपों के शासन के 
सम्बन्ध में भी आवश्यक बातें दे दीजाती हं । । 
खाड़ी के द्वीप--ये द्वीप 'इंगलश चेनल' खाड़ी म॑ फ्रांस के 
पश्चिमोचर तट पर हैं। पहले ये नामंडी (फ्रांस, के ड्यू क के अधिकार 
में थे, जो ग्यारहवीं सदी में इंगलेंड का बादशाह हुआ, तब से ये 
बराबर इंगलेणड के द्वी अ्रघीन रहे हैं, य्यपि नामंडी आएदि पर इंगलेंड 
के बादशाह का अधिकार बहुत समय से इट गया है । इन द्वीपों की 
ब्यवस्थापक सभाओं तथा न्यायालयों में प्राय; पुराना फ्रांसीसी भाषा 
का प्रयोग द्वोता है, ओर इनके कानून का आध्वर अधिकतर नारमंडी 
का पुराना कानून है। इनके शाघन-प्रशजन्ध में यहाँ के रिवाजों का 
बहुत ध्यान रखा जाता द्े। यहाँ की व्यवध्यायक् सभाएं स्थानीय 
उपयोगिता के परिमित कानून बना सकती हैं। ब्रिटिश पालिमेंट के 
कानून हन द्वीपों के निवासियों पर लागू नहीँ होते, जब तक कि उन 
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कानूनों में इन द्वीपों का स्पष्ट उल्लेख न दो । 

मानद्वीप--यद द्वीप इगलैर्ड के पश्चिमोत्तर में, आयरिश समुद्र में, 
इंगलेंड ओर भायलेड के बोच में है। इसका शासन-प्रवन्ध एक लेफिटनेंट- 
गव्रनंर करता हे, जो बादशाह द्वारा नियुक्त होता हे, ओर अपने कार्य 
के लिए इंगलेंड के स्वदेश-विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है | यहाँ 
स्थानीय कानून बनाने के लिए दो पमाएँ हैं। शातत यहाँ के रिवज 
के अनुसार द्वांता है। ब्रिटिश पालिपंट जब इव द्वीप के लिए. कोई 
कानून बनाती हे तो उसमें इस का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है । 





बारहवाँ परिच्छद 
स्थानीय शासन 


स्वाधीन राष्ट्र की शक्ति नागरिकों को स्थानीय समितियों पर 
निभर हांतीं है । --डी० टोकबितल 

प्रत्येक देश में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिन्हें केन्द्रीय या प्रान्तीय 
सरकार सुभीते से नहीं कर सकती, उन कार्यों को स्थानीय छंस्थाश्रों 
द्वारा कराना अच्छा होता हैं | ये संस्थाएं उन्हें स्थानीय परिस्थिति तथा 
आवश्यकताओं के अनुछार अच्छी तरह सम्पादन कर सकती हैं। इन 
संस्थाओं में बोड या कमेटी मद्त्ववणं विषयों का निर्णय क(ती, और 
साधारण नीति निर्धारित करती हैं | ब्यौरेवार बातों का प्रबन्ध करने 
के लिए भिन्न-भिन्न उपसमितियों को विविध विषय सौंपे जाते हैं, ये 
उपसमितियां बोर्ड या कमेटी के निरीक्षण में अपना कतव्य पालन 
करती हैं | बोड, कमेटी तथा उयसमितियों के निणयों को अमल में 
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लाने के लिए प्रत्येक स्थान में कुछु स्थायी कर्मचारी रहते हैं। 

स्थानीय संस्थाएं---ब्रटिश घंयुक्त राज्य की स्थानीय 
पंस्थाओं की वृद्धि, यहाँ की अन्य संस्थाओं की भांति समय और स्थान 
के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार मे हुई है । ये ठंस्थाएँ पुरानी हैं, और किसी 
खास विधान की कृति नहीं हैं | इनकी श्राघुनिक व्यवस्था गत सो वषसे 
आरम्म हुई हैं | सन्‌ १८३० के म्युनितिपल काररोरेशन एक्ट और 
श्टट्८ औ श्य९४ के लोकल-गवर्मट-एक्ट से भिन्न-भिन्न भागों के 
स्थानीय प्रबन्ध पं कुछु समानता स्थापित की गयी है। उससे पूव 
भिन्न-मिन्न स्थानों को संस्थाओं के अधिकार, कायक्षेप, कर पद्धति 
आदि में बहुत दी विभिन्नता एवं कुव्यवध्या थी | अ्त्र इशगलेंड, वेल्ज़, 
स्कत्टलेंड और उत्तरी आायलड म॑ से प्रत्येक कुछु काउटियों तथा 
काउन्टी-बरों में विभक्त है| जिस बड़े शहर की जनसण्या ७४ दइजार 
या इसे अधिक होती हे, उसे का उन्टो-बरो कदत ईं । प्रत्येक का उन्‍्टी 
के स्थानीय काय के लिए. एक काउन्टी-कौंस्लि द्वोता है। दरएक 
काउन्टी ग्राम-ज़िलों, नगर-ज़िलों तथा म्युनित्तिउल्न बरों में बिभक्त होती 
है। प्रत्येक नगर-ज़्लि तथ। ग्राम-ज़िले में ज़िला-कॉंसिल है, ओर, 
म्युनिसिपन्न बरों में म्युनिसिपल कॉंठिल । नगर-जिले ओर ग्राम-ज्निले 
'पेरिशों' में विभक्त हैं | पेरिश एक बड़ा आम या कुछ ग्रामों का समूह 
द्वोता दे | पेरिशों में पेरश-कों तल द्वांती है | स्थानीय संस्थाओं के सब 
सदस्य अ्रवेतनिक होते हें । 

काउन्टी फॉसिल --काउन्टी-कौं सल में सभापति, 'एल्डर- 
मेन भोर साधारण सदस्य ( कोंसिलर ) द्वोते हैं । काउन्टी में प्रश्येक 
ज़िले से एक या ग्रधिक साधारण सदस्य प्रति तीसरे वष चुने जाते 
हैं। एलडरमेन साधारण सदस्यों द्वारा छुः वष के लिए चुने जाते ई, 
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परन्तु आधे ऐलडरमेनों का चुनाव तीमरे वष होजाता है। कुल 
ऐलडरमेनों की संख्या साधारण सदस्यों की एक-तिहाई द्ोती है, 
साधारण सदस्यों की संख्या काउन्टी के विस्तार पर निभर हे । सभापति 
कोंसिल द्वारा चुना जाता है निर्वाचन अधिकार उन सब बालिगृ 
पुरुषों तथा स्त्रियों को है, जो निर्वाचन के समय छु; मास तक का उन्टी 
में रद्द चुके हों। 

का उन्टी-कों छल के कार्य अनेक हैं, उनका व्योगेवार वर्णन करना 
बहुत कठिन है । उनके कार्यों के मुख्य भेद निम्नलिखित हैः 





(१ ) शिक्षा, (२) सावजनिक स्वास्थ्य, ( ३ ) सड़कों का निर्माण, 
(४ ) पुलिस, (५ ) जनता की सद्दायता, बेकारों की आजीविका 
ओर बूढों को पेन्शन, ( ६ ) ग्ह-निर्माण, ओर (७) म्युनिसिपल 
( स्थानीय ) व्यातार ।& यह कॉविल जिज्ञा - कौंविलों के कार्य 
का निरीक्षण करने के अतिरिक्त, बड़ा खड़कों ओर पुलो 
की मरम्मत करवाती है; ऊिसानों का छोटे-छोटे खेत दिलाने 
का प्रबन्ध करती है; काउन्टी - पुलोस का नियन्त्रण. करती 
है; घातृ कार्य ( नतिंग ) भोर बच्चों को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का 
पालन कराती है । यद्द काउन्टोी में प्रारम्भिक शिक्षा की उत्तरदायी 
है. ओर उच्च शिज्ञा के लिए सहायता देती हे। यद्द श्रस्पतानों, 
सुधार-गहों ओर पागलखानों का प्रबन्ध तथा निरीक्षण करती हे; और 
नाचघर, थियेटरों, गायन-ग्रदद श्रादि का लाइसेंस भी देती हे। यदद 
निम्नलिखित विषयों के कानून को अ्रमल में लाता है$--पशुञ्रों की 
छुत की बीमारी, नाशक कृमि, जंगली पशु, तोल और माप, सर्फोटक 


* पाठक विचार करें कि इसकी तुलना में मारतवष वी खलानीय-स्वराज्य- 
संग्याओं का कार्यक्षेत्र कितना कम है । 
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पदार्थ, नदियों की गन्दगी आदि। काउन्टी-कॉसिल अ्रपने कमे- 
चारियों को स्वयं नियत करती है। यह अपनी काउन्टी की सुव्यवस्था 
के लिए आ्रावश्यक उपनियम बनाती हे ओर उन्हें भंग करनेवालों 
पर जुर्माना कर सकती है। यह एक निधोरित सीमा तक कर भी लगा 
सकती है; इसके करों का “का उन्टी-रेट” कद्दते हैं | परन्तु आयका मुख्य 
साधन वह रकम है, जो इंगलेएड की सरकार द्वारा इसे खास-खाम 
कामों के लिए मिलती है | कॉसिल का हिसाब एक आय-व्यय-निरीक्षक 
द्वारा जाँचा जाता है. जो स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा नियत होता है। 

जिला-कॉंसिल -- प्रत्येक जिला बौंसिल के सदस्य तीन साल के 
लिए. चुने जाते हैं, परन्तु एक-तिद्दाई सदस्यों का चुनाव प्रति 
वर्ष द्वाता है। जा सदस्य छुः मास तक, बिना कसी 
विशेष कार०, कॉमसिल की मीटिंग में अनुउस्थित रहता है, 
उसकी जगद्ट खाली द्वो जाती है । सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता 
है | स्वास्थ्य विभाग के इन्सपेक्टर कॉसिल की मीटिंग मे, आमन्त्रित 
किये जाने पर, भाषण दे सकते हैं । 

जिला-कॉसिल के मुख्य काय ये हँः--यह जिले की गलियों, 
बाज़ारों ओर नालियों का 8छफाई कराती है, सड़कों पर पानी छिड़कवाती 
है, मकानों का मेला ओर कूड़ा इय्वाती है, स्वच्छु पानो का प्रबन्ध 
करती हे, द्वानिकर खाद्य पदार्थों को फिकवाती है | यद्द प्रधान सड़कों 
को छोड़कर अन्य सड़क बनवाती है तथा उनकी मरम्मत करवाती है । 
छुत की बीमारिमों का रोकने के लिए इसे विशेष अधिकार प्रा हैं। 
यद गाड़ियों, सरायों, ओर घातृ-णह आदि का लाइसंस देती है। यह 
मेलों का प्रबन्ध करती, तथा कारग़ानों आदि का समय निर्धारित 
करती है | नगर-जिला-कों सिलों के विशेष काम ये हैं ;--ये स्नानागार 
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और कपड़े घोने के स्थानों का प्रशन्ध करती हैं। कहीं आग लगे तो उसे 
बुझाने के लिए पानी का प्रबन्ध करना, इनका आवश्यक कतंव्य है । 
ये कसाईखाने बनवाती हैं और ट्रामवें तथा छोटी लाइन की रेलें 
चलाती हैं। ये पुस्तकालय अजायबघर, सावंजनिक उद्यान आदि 


भी बनवाती हें । 
जिला-कोंसिल की कुछ आ्रमदनी फ़ीस ओर जुर्माने से हो जाती 


है, ओर उनकी शेष आय वह रकम है जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें 
काउन्टी-कोंसिल द्वारा प्रास होती हे। नगर-जिला-कोशिलों का 
निधोरित कर वसूल करने का अधिकार हे। ग्राम-जिला-कोंसिलों का 
खच उस फणड से चलता हे जो भिन्न-भिन्न पेरिशों से वसूल किये हुए 
“दरिद्र-रक्षा-कर” ( 'पुअर-रेट! ) के एकत्र होने से बनता है । 
म्युनिसिपल कोंसिल---म्युनिसपल कौंझिलें उन बड़े- 
बड़े शद्दरों में होती हैं जो काउन्टी-कोंसिलों के अधिकार में नहीं हं। 
इनमें मेयर, एलडरमेन, और साधारण सदस्य दोते हँ। साधारण 
सदस्य तीन बष के लिए चुने जाते हैं परन्तु तृतीयांश सदस्यों का चुनाव 
प्रतिवर्ष, सितम्बर की पहली तारोख को होता है। भ्युनिसिपल 
कोंसिलों के निवोचकों की योग्यता वद्दी होती हे, जो काउन्टी-कोंसिल 
के निर्वाचकों को । 'ऐलडरमेन” साधारण सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 
उनकी संख्या, साधारण सदस्यों की संख्या को एक-तिहाई रद्दती है । 
ये छु8 वष के लिए चुने जाते हैं, पर आधे ऐलडरमेनों का चुनाव 
प्रति तीतरे बष होता है। मेयर, कोंसिल द्वारा एक खाल के लिए 
चुना जाता है; उसका अगले साल भी निर्वाचन हो सकता हे । वह 
कॉंसिल का सभापति द्दोता है । वह 'म्युनिस्िपल बरो! को ओर से 
आतिथ्य-सत्कार का काय करता है । बह कॉसिल की सब कमेटियों का 
श्१ 
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सदस्य, ओर “बरो? की न्‍्यायाघीश-समिति का सभापति, होता है। 
यदि बिना विशेष कारण के, मेयर दो मास तक, ओर 'ऐलडरमेन' या 
साधारण सदस्य छुः मास तक, अपने “बरो” से अनुपस्थित रहें, तो 
उनका स्थान खाली हो जाता है | 

कोंपिल रो! के लिए उपनियम बना सकती हैं। ये उनकी 
जायदाद का प्रबन्ध करती हैं। जिन “बरों' में दस हजार से 
अधिक जनसंख्या है, वे प्रारम्मिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी होती 
हैं। ये जानवरों की छूत सम्बन्धी बामारियों, नाशक क्ृमियों, 
तोल माप, और खाद्य पदार्थों के विक्रय सम्बन्धी कानूनों को अमल में 
लाती हैँ । जिन बरों! की जनसंख्या बीत इजार से अधिक है, वे 
पुलिस का भी प्रबन्ध कर सकती हैं | 

“बरा? की आय के साधन ये हं;:--फ़ीस, जायदाद की आमदनी, 
विशेष कार्या के लिए ब्रिटिश सरकार मे प्राप्त घन: और 'बरों” 
के कर । 

पेरिश-कॉसिल--पेरिश-कौं सिल में सभापति, ब्रोर ५ से 

१९ तक सदस्य रहते हैं । ये तीन वध के लिए, १५ भप्रल को चुने 
जाते हैं | यदि बिना विशेष कारण, कोंसिल का सदस्य, उसकी बैठक 
से, छः मास से अधिक समय तक अनुपस्थत रहे तो उसका स्थान 
खाली द्वो जाता है । पेरिश-कौंसिल जन्म-मृत्यु तथा विवाद्द-शादियों 
का लेखा रखती हे, और किसानों को भूमि दिलाने का प्रबन्ध करती 
है।यह निम्नलखित काय मी कर सकती हैः-गाँव में रोशनी: 
पहरा देना; और स्मशान, स्नानागार, झाग बुझाने के एजिन, 
मनोरंजन-स्थान श्रादि का प्रबन्ध करना | 


गरीबों और अपादिनों को रुद्दायता पहुँचाने के लिए कुछ पेरिशोंकी 


स्थानीय शासन ट्प्३ 


यूनियन या समिति स्था पितकी गयीं हैं। ' बरो” में भी ऐसी समितियों की स्थापना 
हुई है । उक्त समितिकी एक संस्था संरक्षक बोड ( बोर्ड आफ गाडियन्ख ) 
कहलाती हैं | उसका प्रधान कार दरिद्र लोगोंको भोजन-वस्त्र देना तथा 
चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाना और मतकों के गाड़ने का प्रबन्ध 
करना है | यह दरिद्रों की आजीविका के ।लए काम की सुब्यवम्था 
करता हे; दरिद्रानयों श्रोर श्रपाहिजखानों का प्रबन्ध करता है। बोर्ड 
की श्राय का मुख्य साधन दरिद्र-रक्षा-कर है । 

लन्दन का स्थानोय शासन --इंगर्लेंडकी राजधानी लंदन 
के स्थानीय शासन की एक प्रथक द्वी व्यवस्था है | इसका स्थानीय 
शासन विशेषतया दा संत्याश्रों द्वारा होता है ;-- (१) लन्‍्दन 
कारपोरेशन, ओर ( १ ) लन्दन काउन्टों-. मिल | लन्दन कारपोरेशन 
का काय्य न्षेत्र प्राचीन लन्दन शहर हे ओर लन्दन काउन्टी-कॉधिल 
का कार्य क्षेत्र हे, उदके बाहर, नया बसा हुआ लन्दन शहर |&& 
लन्दन कारपोरेशन का काय लाड मेयर, एलडरमेन, और साधारण 
सदस्यों द्वारा द्ोता है । लन्‍्दन काउन्ठी कॉसल नवीन लन्दन शद्दर 
की समस्त ( अ्रट्टाईंस ) का उन्टी-कॉंसिलों के ऊपर है। इसका सड्भाठन 
तथा अधिकार इगलेंड की अन्य काउन्टी-कोंठिलों के समान होता है । 
इसे लन्दन कारपोरेशन पर भी कुछ श्रघिकार प्राप्त हैं। 

स्थानीय संस्थाएँ ओर केन्द्रीय सरकार --उन्नौसवी 
और बीसवीं सदी में, यहाँ स्थानीय उंस्थाश्रों पर केन्द्रीय सरकार का 
निरीक्षण और नियंत्रण-अधिकार क्रमशः बढ़ा हे | अब ( १ ) निम्न- 
लिखित विभाग व्यापक रूप से उनका निरीक्षण करते ईं--स्वास्थ्य- 

 # लन्दन की कुल मनसंख्या ८७ लाख है; यद् संसार भर के किसी भी राज्य 

की राजधानी को जनसंख्या से अधिक है । 
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मंत्री, शिक्षा बोड, व्यापार बोड यातायात-मंत्री, ग्रद-कार्यालय ( होम- 
आफिस ) ओर बिजली-कमिश्नर । प्रत्येक विभाग के श्रधिकारी का 
अपने-अपने विधय सम्बन्धी अधिकार है, उदाहरणवत्‌ स्वास्थ्य-मंत्रो 
स्थानीय संस्थाओं के स्वास्थ्य-कार्य का निरीक्षण करता हे । ( १) कु 
विषयों में केन्द्रीय मंत्री ऐसे नियम बना देते हैं, जो स्थानीय धंस्थाश्रों 
को पालन करने होते हैं | ( १ ) साधारणतया स्थानीय संस्थाश्रों को 
ऋण तभी मिलता है, जब केन्द्रीय विभाग उसकी स्वीकृति दे दे । 
(४ ) विशेष कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार की रद्दायता उसी दशा 
में मलती हे, जब वह काय सन्तोषजनक रीति से किया जाय | 
(५ ) स्थानीय संस्थाश्रों के हिसाव को जांच ज़िले के लेखा-परीक्षक 
( आडोटर ) करते हैं, जिनकी नियुक्ति स्वास्थ्य-मत्री द्वारा दोती है । 
( ६ ) जनता स्थानीय अ्रघ्िकारियों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय 
विभागों से शिकायत कर सकती है; इस पर उसत्तकी जांच होकर 
ग्रावश्यक कायवाद्दी की जाती है |# 

स्मरण रहे कि केन्द्रीय सरकार केवल निरीक्षण या नियश्नण करती 
है, वास्‍्तविक कार्य-संपादन तो स्थानीय सस्थाश्रों द्वारा ही होता है, जो 
जनता द्वारा निर्वाचित सदस्योंकी द्वोती हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
स्थायी कर्मचारी किसी कार्य को स्वय नहीं करते | इस प्रकार यहाँ 
अधिकारों का केन्द्रोकरण नहीं है, स्थानीय सध्याएं अपने-अपने त्षेत्र में 
स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं, और ब्रिटिश जनता की, विविध क्षेत्रों में, 
स्वाधीनता बढ़ाने में सहायक होती हैं । 
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द्वितीय खंड 
ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागों का शासन 


तेरहवाँ परिच्छेद 
ब्रिटिश साम्राज्य का साधारण परिचय 


खनन. कक 7०0 7: 


प्राकथन--इस भू मंडल में, समय-समय पर झनेक साम्राज्य 
हुए हैं । अब भी कई साम्राज्य विद्यमान हैं | उनके विविध गुण दोषों 
का विवेचन न करके, हमें यहाँ केवल यद्दी वक्तव्य है कि इस समय 
जन8ंख्या ओर विस्तार के बिचार से ब्रिटिश साम्राज्य सब से बढ़ा- 
चढा हे। इसके सब भागों का कुल त्षेन्रफक्ञ १३४ लाख वर्ग मील, 
झोर जनसंख्या, लगभग ५० करोड़ है । यह क्षेत्रफल ओर जनछंख्या, 
संधार भर के ज्षेत्रफल श्रोर जनसंख्या के चोथाई के लगभग है ।दाँ,इस 
सामप्नाज्य में इसके मातृ-देश के श्रतिरिक्त जो विविध भू-५ाग सम्मिलित 
है, वेखब इंगलेंड के अधीन-देश द्वी नहीं हे; कई उपनिवेश स्वराज्य-प्राप्त 
भी हैं | विशेष ध्यान देने की बात यद्द है कि ब्रिटिश साम्राज्य की ६ ० 
करोड़ जनसंख्या में से पांच करोड़ तो साम्राज्य के मातृ-देश ( प्रेट- 
ब्रिटेन ओर उत्तरी आयलेढ ) में हो है | शेष पेंतालीस करोड़ में से 
लगभग उनतालीस करोड़ जनता श्रकेले भारतवध को हे । इस प्रकार 
ब्रिटिश साम्राज्य की मद्दत्ता का प्रधान श्राघार मारतवष दी है | भारत. 


प्र त्रियश साम्राज्य शासन 


रद्ित ब्रिटिश साप्राज्य का अन्य साप्राज्यों की तुलना में विशेष स्थान 
नद्दी रहता । 


ब्रिटिश साम्राज्य का निमोण कैसे हुआ ( -साम्राज्य- 
स्थापना के विचार से इगलैण्ड की स्थूत्व रूप से तीन अबस्थाएँ रहीं 
ह६;:--( १ ) सोलहवीं शताब्दी में कुछ भू-भागों का पता लगाया गया ! 
( २ ) सतरहवीं शताब्दी में कुडु उपनिवेश बसाये गये, (३ ) पीछे 
विजय, कूट नीति, भौर कोशल-पूण संधियों से अनेक प्रदेशों पर 
अधिकार किया गया | जिन भू-मार्गां का इस साम्राज्य में समावेश 
हुआ दे उनमें से एक भारतवष को छोड़कर शेष या तो वीरान थे, या 
वहाँ ऐते आदमी रहते थे, जिन बेचारों के पास "सभ्य मनुष्यों से 
लड़ने के साधन या इच्छा न थी। योरपियनों की जो टोली जहाँ पहुंच 
गयी, उसने वहाँ अधिकार कर लिया | पंदरदवी शताब्दी के अन्त में 
योरपीय देशों के साहसी यात्रो नये-नये भूखडों की खोज में निकले ।* 
स्पेन पुतंगाल इस काय में सब से आगे ये। फ्रांध भोर द्वालेंड भी 
इंगलेंड से पदले कार्यक्षेत्र में आगये थे। अतः अंगरेजों को इन्‍्दों 
देशों के आदांमयों से मुठभेड़ हुई, नये प्रदेशों के मूल निवाधियों से 
नहीं | अन्य योरपियन, आरम्म में अगरेजों की अ्रपेक्षा बलवान ये, 
तथापि वे हार गये | इसका एक कारण यद्द हुआ कि उन्हें लड़ाई के 
लिए अपने-अपने देशों से जन-धचन का प्रबन्ध करना पड़ता था, इसके 
विपरीत, अगरेज तत्कालीन इंगलैण्ड के धामिक शअ्रत्याचार आदि के 
कारण नये प्रदेशों में दी जाकर बस गये थे। इसके अतिरिक्त, अन्य 
योरपियन देशों की शक्ति बटी हुई थी। थे योरप में भी प्रभ्भुता प्राप्त 


# इसका आशय यदी है कि ये प्रदेश उस समय तक योरपवालों रो श्ञात 
नये। 
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करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, ओर विदेशों में भी पैर जमाना 
चाइते थे | पारस्परिक प्रतिद्वंंदिता के कारण इनके बल का बहुत क्षय 
होचुका था; श्रतः पाछे से श्गलेंड को इन पर विजय पाने में विशेष 
असुविधा न हुई | स्पेन वालों ने सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग 
(सन्‌ १५८८ ई०) में इगलेंड पर आक्रमण किया, परन्तु उमर समय दवी 
शक्ति से वह स्वय दी परात्त होगया । लाडी में मयकर तूफान आजाने 
से उसका “अरमाडा!? नाम का श्रजेय बेड़ा नष्ट द्वोगया थोर इंग्लैंड की, 
अन्य देशा पर, घाक जम गयी । फिर इसने दूपरों के द्वारा खोज किये 
हुए, और दूसरों के साफ किये हुए नये देशों पर क्रमश: अधिकार करने 
की ठानी, और उपयु क्त कारणों से उनमें विजयी होगया। इत्त प्रकार 
ब्रिटेन की साम्राज्य-्ग्ताका अमरोका, अफरीका, और आस्ट्रेलिया 
आदि के विविध मार्गों तथा श्रनेक टापुओं पर फहराने लगी । 

यद्द तो साम्राज्य के उन भागों की बात हुई, जो बीरान थे, जिनके 
निवासी अतभ्य थे | मारतवर्ष ऐसा नदीं था | इसे वे विजय करने के 
जिए नहीं झाये थे। इतने बड़े देश को थोड़े-स आदमी विजयकर ने का 
विचार द्वो केसे कर सकते थे ! यहाँ आने का उनका प्रथम प्रकट 
उद्देश्य व्यापार करना था, और वे विनीत व्याणरी के रूप में ही यहाँ 
आये | धीरे-धीरे अभ्रपनी कोठियों की रक्षा के लिए ये सैनिक प्रबन्ध 
करने लगे | उन दिनों यहाँ पुतंगाल, हार्लेंड भोर फ्रांस वाले भी 
अडु जमाने के प्रयत्न में थे, उनकी श्गरेजों से ईर्षा और प्रतिद्वन्दिता 
होनी स्वाभाविक थी | विदेशी शक्तियों के श्रापस में घोर युद्ध हुए, 
जिनमें अज्ञान झथवा फूट के कारण भारतवासियों ने भी भोग दिया । 
अन्ततः विजय अंगरेजों की रही, ओर इन्होंने सन्‌ १८४७ तक छुल्ल- 
बलया कोशल से अधिकांश भारत पर प्रत्यक्ष अथवा गोण रूप से 
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अपना अधिकार जमा लिया । स्मरण रहे कि योरपियन शक्तियों ने प्राय३ 
युक्तियों भोर षड़यंत्रों से काम लिया। ओर, केवल कुछ बिशेष 
दशाओओं में ही तलवार का उपयोग किया । पुनः योरपियन 
सेनिकों की सख्या भी उत्त समय यहाँ बहुत द्वी कम थी । अंगरेजों ने 
आधकतर वहाँ के हा एक प्रान्त के धिपादहियों को घन या 
पद का प्रलोभन देकर उनके बल पर दुधरे प्रान्त को, और 
कभी-कभी उसो प्रान्त को 'विजयर किया। इस प्रकार उन्होंने 
अधिकांश में भारतवाधियों की हो सहायता स, उनको ही तलवार से, 

इस देश में अपना साम्राज्य स्था(पत करने में सफलता प्राप्त की । 
साम्राज्य-निमांण के कारण---त्रटिश साम्राज्य के 
निम्मांण में निम्नलिखत बातें सद्दायक हुई हैं & : 
( क ) इगलंड की भोगोलिक स्थिति, जिसका वर्णन प्रथम खंड 





के आरम्म मे किया जा चुका है, इस काय॑ के लिए अनुकूल थी। 
देश छोटा तथा चारो ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ययथेष्ट 
सुरक्षित भी था। पुनः यहाँ जीवन-॑नर्वाद्द की अनेक कठिनाइयों से 
विवश दोकर, अगरेज़ों को बाहर जाने-आने तथा कढोरताश्रों को सहन 
करने की आदत डालनी पड़ी। इससे इन्हें उपनिवेश बसाने में 
सुविधा मिली । 

(ख ) इंगलेंड की मध्यकालीन घामिक असहिष्णुता ने भी 
अंगरेज़ों को साम्राज्य- नर्म्माण में समुचित सद्दायता दा । जिन लोगों 
को घामिक अत्याचार न सह सकने के कारण स्वदेश में रहना कठिन 
दोगया, वे जहाज़ों पप चढ़कर इधर-उघर निकल पड़े और अनेक 

. #इस विषय पर श्री० केला जा की 'साम्राज्य और उनका पतन? पुस्तक में बिशेष 
प्रकाश डाला ।या है । 
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विपत्तियों का इढ्ता-पूबंक सामना करके विविध भू-खंडों में पहुँच 
गये | 

(ग ) अंगरेज़ पादरियों का भो साम्राज्य-निर्माण में यथेष्ट भाग 
है। अपने राज्य या देश-बन्धघु थों की सहायता प्राप्त कर, ये अपने 
धमं ओर अपनी सम्यता का प्रचार क'ने के लिए, दुर देशों में गये । 
क्रमश; इन्दोंने उनके निवासियों को ईसाई बनाया। जब-जब इन 
नये ईसाइयों तथा पुराने घमं वालों का विरोध हुआ ओर अ्रशान्ति 
मची तो इन्होने उसके अत्युक्ति पूण सम्बाद भेजकर अपने देशवालों 
की तथा अपने मतानुयायी श्रन्य लोगों की यथेष्ट सहानुभूति प्राप्त 
की, ओर अन्ततः सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करने पर अंगरेऩों न॑ 
नये देश में कुछ-न कुछ अधिकार पा लिया | 

(घ ) नेपोलियन ने यह ऋद्कर श्रपनी, मनुष्य-स्वभाव को परखने 
की, योग्यता का अद्भुत परिचय दिया था कि अंगरेज़ जाति दुकान- 
दारों की जाति है | अंगरेज़ों के व्यापार-कोशल ने भी इनके सामप्राज्य 
की वृद्धि में विलक्षणं| याग दिया हे । भारतवर्ष आदि अनेक देशों 
में पहले पदल व्यापार के नाते ही अगरेज़ों ने अपने पैर जमाये थे । 

(च ) अंगरेज़ों की महाजनी प्रकृत भी साम्राज्य-विस्तार में 
सहायक हुई है | सयुक्त-राज्य-अमरोका के भूतपूव रष्रपति बिलसन का 
यह कथन यथायथ है कि पूंजी की चाल विजय की चालें हैं। जिस निर्वल देश 


#द्रो८ डाक्टर बो० शिवराम ने अपनी एस्तक ( कम्पेरेटिव कालोनियल 
पोलिसी ) में लिखा है कि केवल मिशनरियों के हवा काये से ब्रिटिश साम्राज्य में 
आस्टे लिया, फिजी, दक्षिण और मध्य अफ्रीका, सीरालोयन, बर्मा और गायना भआादि 
मदृत्व-पू्ण उपनिवेशों में अपनी जड़ जमायी इन तमाम भू-मागी में व्यापारिक 
सम्बन्ध या राजनैतिक नियंत्रण होने से क्दुत पहले मिशनरियों के अड्डू बन 
गये थे । 


श्दे 
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ने अंगरेज़ों से खूमयया उघार लिया, वह कालान्तर में इनका प्रभाव- 
क्षेत्र बन गया; इन्हें वहाँ व्यापार आदि की विशेष सुविधाएँ प्राप्त दो 
गयीं । आत्म-रक्षा के लिए इन्होंने वहां अपनी सेना रखली, ओर 
क्रमश; एक-एक मंज़िल तय करके, बहुधा ऋण की ज़मानत में देश 
का एक भाग गिरवी रखकर इन्होंने सारे देश में श्रपनी प्रभुता 
ध्यापित करली | फ़ारिस, चोन, मिश्र श्रांद में कुछ-कुछ इसी प्रकार 
ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ । 

अस्तु, अंगरेज़ विविध कारणों से बाहर गये, उन देशों की 
परिस्थिति देखी भाली । जहाँ जैसा मोका मिला, उससे लाभ उठाया 
ओर साम्राज्य स्थापित किया। भिन्न-भिन्न देशों का कुछ विशेष 
ऐतिद्यातिक विचार आगे प्रसंगानुसार किया जायगा । 

साम्राज्य में रहनेवाली जातियाँ--मोटे तौर से 

साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भाग दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते 
हैं । एक श्रेणी में व॑ भाग हैं, जिनमें स्वय अगरेज़ों की या अन्य 
योरपीय जातियों के आदमियों की संख्या श्रथवा प्रभ्ता विशेष है । 
इनमें सभ्यता, विज्ञान, नोति आदि की विशेष उन्नत है। इन्हें 
स्‍्वायत्त शासन के लगभग पूर्ण श्रधिकार हैं । दूसरी श्रेणी में वे भाग 
हैं ज्ञिनके निवापी गेर-योरपियन जातियों के हैं, जिनमें विविध प्रकार 
की उन्नति बहुत कम हे, जो आधुनिक सम्यता में पिछड़े हुए माने 
जाते हैं, या जिनमें पारस्परिक मतभेद है तथा संगढन का अ्रभाव हे । 
ये भाग परतंत्र है । 

अब हम यह विचार करते हैं कि राजनेतिक दृष्टि से हस साम्राज्य 
के कितने भाग हैं । 

गाजनेतिक भाग---ब्रटिश साम्राज्य का संगठन बहुत 
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पेचीदा हे । मोटे तोर से इसके ( मातृ-देश के अतिरिक्त ) राजनेतिक 
भाग निर्म्नाल्षित हैं:-- 

( १ ) डोमिनियन या स्व॒राज्य-प्राप्त प्रदेश | इनमें ( क ) केनेडा , 
(ख ) दक्षिण श्रफ्रोका का यूनियन, (ग) आस्ट्रेलिया, (घ) 
न्यूजीलेंड, ( च ) न्यूफाउड्लेंड और (छ ) आयर ( आयलेंड ) हैं । 
इनके दों भेद किये जा सकते हैं :--- [ श्र ] जो उपनिवेश है, ओर 
[ आ ] जो उपनिवेश नहीं हं । ऊपर जो छुः डोमिनियन बतायी गयी 





हैं, उनमें से प्रथम पाँच तो ( स्वराज्य-प्रा्त ) उपनिवेश द्वी हैं, केवल 
आयर द्वी ऐसा है, जो उपनिवेश नहीं है | 

(१) भारतवधं | इसके एक भाग ( ब्रिटिश भारत ) के 
प्रान्तों में अंशत: उत्तरदायी शासनबद्धांत प्रचलित है, और दूसरे भाग 
अर्थात्‌ देशी राज्य, एक प्रकार स भारत-सरकार के द्वी रक्षित 
राज्य हैं। 

(३ ) उतनिवेश-विभाग के अघीन भू माग । इनमें से अधिकांश 
उपनिवेश ई | इनकी घख्या बहुत बढ़ी है। इनमें से कुछ में उत्तर- 
दायी शासन आरम्म कया गया है। उदादरणवत्‌ सौलोन ( लंका ) | 

( ४ ) रक्धित राज्य ( प्रोटेक्टेड स्टेट्स )। इनमें प्रभुत्व तो अपने- 
अपने राजा का है, परन्तु ब्रिटश सरकार को बाहरी विषयों में, अथवा 
बाहरी और भौतरी दोनों प्रकार के विषयों में, कुछ राजनैतिक 
अधिकार हैं | उदाहरणवत्‌ , सुदान । 

जब किसी दुबक्न शासक को किमी भ्राक्रमणकारी का भय होता है. 
घथता जय उस पर काई प्क्रमश कर देता है, ता वह प्रायः अपनो 


रत्ता के लिए या तो प्राक्रमणकारों राज्य को ही, श्रथवा किसी अ्रन्य 
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बलिष्ट राज्य को, शरया लेकर उसकी कुछ अधीनता स्वोकार करने के 
लिए बाध्य दा जाता है। इस प्रकार वद्द अपने राज्य को पूणतः 
पराजित तथ। पराधोन बनान की जाखम उढान की श्रपेक्षा, उसे 
डसका रक्षित रॉज्य बनाना स्वीकार कर लेता हें । संरक्षक बन जान वात्ने 
राज्य का श्रपन रक्षित राज्य में कुछ अधिकार सहज ही प्राप्त हो जाते 
हैं । ग्रतः बहुधा बलवान राज्यों को यह इच्छा। रहती है कि अ्रधिक से- 
अधिक भू-भाग इसारी संरक्षकता स्वाकार करत्त + वे इस बात का प्रयत्न 
करते रहते हैं कि अवसर मिलते ही, वे डन राज्यों का अपना सरक्षकता 
में तले ग्राव, जा उनस निबंत हेोन पर भी उत्तके अधीन न हो । 


रक्षित राज्यों कै ८खय लच्तण ये होत हैं; -( क ) ये संरक्षक 
राज्य के ( अघीन ) अग नहीं दोते, ( ख ) परक्षक राज्य उनके बाहरी 
मामला के सम्बन्ध में पूण अ्र्रिकारी होता है, कोई अन्य राज्य इन 
राज्यों से स्वतंत्र राजनैतक सम्बन्ध नहीं कर सकता, यदि काई राज- 
नेतिक सम्बन्ध स्थापित होता दे ता सरक्षक राज्य द्वारा दी हो सकता 
हे।(ग ) संरक्षक राज्य को श्रयने रक्षित राज्य की शासनपद्धति में 
ऐसी व्यवस्था करनो होती है कि वहाँ अ्रन्य राज्यों का जनता के 
नागरिक अधिकारों का उचित ध्यान रहे। (घ) रक्षित राज्य 
दोन से बहुघा उसके श्घीन राज्य बनजाने का माग पशस्त द्ोजाता है । 

(३ ) आदेश-युक्त राज्य ( मेंडेटरी स्टेटस )। ये राज्य पिछले 
योरपाय मद्दायुद्ध (१६१४-- १८) में मित्र-राष्ट्रों द्वारा जोते गये थे | 
पोछे राष्ट्रसंघ की ओर से, शासन प्रबन्ध के लिए, ये ब्रिटिश घरकार 
को दिये गये। इनके शासन के वास्ते ब्रिटिश सरकार राष्ट्र-संघ के प्रति 
उत्तरदायी है | उदारणवत्‌ , मेसोपाटेमिया । 

इन राज्यों में शासक-सरकारों को कानून और शासन सम्बन्धी 
सब अधिकार प्राप्त हैं, ओर वे अपने-अपने शासित राज्य के मूल 
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निवासियों की मानसिक, नेतिक, आर्थिक आदि सब प्रकार की उन्नति 
करने के लिए राष्ट्र-संघ के प्रति उत्तरदायी हें | सघ रा ओर से उन्हें 
यह श्रादेश रहता है कि इन राज्यों म॑ दास-प्रथा तथा बेगार बन्द रहे; 
हथियार ओर युद्ध सम्बन्धी साभान के प्रवेश पर नियत्रण रद्द; 
मूल निवासियों के लिए शराब न दी जाय, तथा उन्हें पुलिस या 
श्रान्तरिक रक्षा के अ्तरिक्त, अन्य सैनिक शिक्षा न दी जाय; इन 
राज्यों में किसी तरह का किला या सैनिक श्रड़ा न बनाया जाय; 
राध्ट्रसंघ के सच सदस्यों को वाणिज्य व्यापार करने का खान अवृधर 
रहे; पादरी बेरोक जा सके और घामिक स्वतंत्रता रहे | भ्रधिकांश नियमों 
को उत्तमता में किसी को विशेष आपस्ति नहीं हो सकती | परन्तु क्‍या 
इनके अ्रनुसार काम भा हांता हे ! 

ब्रिटिश साम्राज्य के स्वराज्य-याप्त प्रदेशों तथा उपनिवेश-विभाग 
के अ्रधीन भागों की शासनपद्धति आगे स्वतन्न परिच्छेदों में बतायी 
जायगी । अन्य भागों के विषय में अधक लिखने की श्राश्यकता नहों । 


भारतवप कीं शासनपद्धति का सर्विस्तर विचार श्री: केला जी को भारतीय 
शासन! ( आठवाँ सस्कररण ) में किया गया है | इसका एक छोटा संगम्करण “सरल 


भारतीय शासन!” के नाम मे प्रकाशित होचुका है । 


चोंद३डवाँ परिच्छेद 
स्व॒राज्य-प्राप्त प्रदेश ओर ब्रिटिश सरकार 


५ कक पक 

टोमिनियन स्टेटस-- ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक स्वराव्य- 
प्राप्त प्रदेश को शासनपद्धति के सम्बन्ध में अलग-श्रलग लिखने ये 
पूर्व इस बात का विचार किया जाना श्रावश्यक है कि इन प्रदेशों का 
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ब्रिटिश सरकार से क्‍या सम्बन्ध हे | स्मरण रहे कि यहाँ 'ध्वराज्य-प्राप्त 
प्रदेश” शब्द का व्यवहार उन राज्यों के लिए किया जाता है, जिन्हें 
अंगरेजी में डोमिनियन कद्दा जाता है। इन प्रदेशों के पद या स्थिति का 
समानाथवाच! अगरेज़ी शब्द डोमिनियतन स्टेट# है। और, क्योंकि 
इन प्रदेशों को क्रमशः अविकराधिक स्वराज्य प्राप्त द्ोता रद्दा है, ओर 
इस समय ये श्रान्तरिक तथा बारी #ब विषयों में प्रायः पूर्णतया 
स्वराज्य-प्राप्त हैं, अतः 'डोशोनियन स्टेटस?! का अश्रथ व्यवद्दार में 
साम्राज्यान्तगत स्वराज्य होगया है । 
कुछ लेखक 'डामिनियन स्टेटस! के लिए ओ्रोपनिवेशिक स्वराज्य! 
शब्द का प्रयाग करते हैं; यद्ध वास्तत्र में ढीक नहीं हे। यथद्यवि, जेसा 
पहले बताया गया है; छु: डामिनियरनों में स पाँच उपनिवश है, पर पक 
ऐसी भी ता है, जो उपनिवेश नहीं है | भागतवपंके प्रसंगमे ग्रौपनिवेशिक 
स्‍्वराज्य का प्रयाग श्रसंगत है; भारतवर्ष अंगरेजों का उपनिवेश 
नद्दीं है । 
साम्राज्यान्तगत स्व॒राज्य-प्राप्ति का क्रम-- ब्रिटिश 
उपनित्रेशों की स्थापना सतरहवीं शताव्दी के आरम्म से हुईं | तभी से 
उनके शासन का भी प्रश्न अधिकारियों के सामन रहा है। सब 
लपनिवत्रेशों को उनका वतमान पद एक ही रीति से प्राप्त नहीं हुआ । 
भिन्न-भिन्न समय में भी शासन-सुघार का क्रम अलग-श्र॒लग रहा है। 
कभी तो परिवर्तन की गति बहुत मंद रद्दी है, और कभी वह खासी तेज 
दोगयी हे | विशेष प्रगति उन उपनिवेशों में हुईं, जिनमें अंगरेजों या 
योरपियनों की सखया अधिक थी। पहले उपनिवेशों में आन्तरिक 
स्वश।सनाधथिकार पर जार दिया गया, पीछे कुछु ने अपने वे रेशिक विषयों 
का स्व नयं|त्रत करन को आर ध्यान दिया। इस विकास का 
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समानता का पद मिला हुआ हे, ओर जो उसके साथ मिल कर 
'ब्रिटश कामनवल्थ? बनाते हैं ।% 

साम्राज्यान्तगत भागों के स्वर|ज्य की प्रगति एक शताब्दी से 
हुई हे, तथापि गत ती6 वष से इसमें बहुत बृद्धि हुईं हे; इसका मुख्य 
कारण यद्द हे जब से हन प्रदेशों ने महायुद्ध ( १६१४--१८ ) में 
भाग लिया, उनमें राष्ट्रीयता की भाषना का बहुत तेज विकास हुश्रा 
और वे विदेश-नीति में भी श्रपना स्वतत्र शोर स्पष्ट मत सूचित 
करने के इच्छुक हुए | पीछे शान्ति-परिषद श्र राध्ट्र-संघ म॑ सम्मिलित 
होने से उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय महत्व मिल गया । थन्‌ १३२६ की साम्राज्य- 
परिषद ने ब्रिटिश साम्राज्य की तत्कालीन परिस्थिति को नियमानुसार 
मान्य किया है | इसके बाद वेघानिक बाते प्रायः उस पारवद को 
रिपोर्ट मे सूचित सिद्धान्तों का स्पष्टोकरण या तकयुक्त परणाम हैं । 


पारस्परिक परामश साधन; इम्पीरियल कान्फ्रेंस-- 
उन्ना खवीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक ब्रिटिश सरकार उपनिवेशों के 
मामनं में बहुत-कुछ स्वयं ही निर्णय कर देतों था, उनसे विशेष 
परामश नहीं किया जाता था। सव प्रथम 'कालोनियल कान्फ्रठ! 
( उपनिवेश-परिषद ) सन्‌ १८८७ में मद्दारानी विक्टोरिया को जुबिनी 
के अवसर पर हुई | उपनिवेशों के विषय में कोई विशेष निर्णय नहीं 


* “कामनवेल्थ” का अथ जनपद, स्वतंत्र समुदाय, जनता का राज्य श्रादि हैं। 
ब्रिटिश काम नवेलथ! शब्दबहुधा ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत भार्गों के लिए ही प्रयुक्त किया 
जाता है। परन्तु ब्रिटिश कामनवैल्थ कहते समब समस्त ब्रिटिश साम्राज्य की ०्कता 
पर इतना जोर नहीं दिया जाता, जितना इस बात पर ऊि क्षात्राज्य में कई (छः) 
भग ऐसे हैं, जो प्राय: इगलेण्ड की बराबरी के ढ, और अपने आतरिक या वाह्म 
विष्थों में एक दूसरे के अधांन नहीं ४ 
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प्रस्ताव उपस्थित न किया गया | पश्चात्‌ इस परिषद के अधिवेशन 
१८९७, १९०२ ओर १९०७ में हुए। सन्‌ १९०७ ई० से परिषद का 
नाम “इम्पोत्यिल कान्फ्र नस! या साम्राज्य परिषद होगया | इसके 
अधिवेशन महत्वपूण होने लगे। थद्द विचार हुआ कि स्वराज्य प्राप्त 
उपनिवेशों के प्रधान मंत्री, तथा साम्राज्य के अन्य भागों को ओर से 
इंगलैंड का उपनिवेश-मंत्री इसमें सम्मिलित हों, सभापति का पद 
इंगलेंड का प्रधान मंत्री ग्रहण किया करे और अधिवेशन चौथे बष दवा, 
परिषद के प्रह्ताव परामर्श रूप में हो हों, विदद्ध मत रखने वालों के 
लिए वे बाध्य न हों । 

इम्पीरियल कान्फ्रोस का "थम अधिवेशन सन्‌ १४११ में हुआ । 
ग्रेट-अ्रटेन चाहता था कि उपनिवश उसकी जल सेना के लिए 
सद्दायता दें, परन्तु श्रास्ट्रेलया आदि ने अपनी छुटी-छोटी जल सेनाए. 
अलग रखना दी अच्छा समझा | सन्‌ १६१९ में मद्यायुद्ध के कारण 
कान्फ्रेस का साधारण अधिवेशन न द्वोसका पश्चात्‌ रन १६१७ में 
इंगलेंड के प्रधान मंत्री ने साम्राज्य की आवश्यकताओं पर विचार 
करने के लिए स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मत्रियों को 
आमंत्रित किया । यह कान्फ्रेत साम्राज्य - युद्ध - परिषद कहलायी | 
केवल युद्ध के सम्बन्ध में विचार करनेवाली संस्था को 
दम्पीरियल वार कैबिनेट! ( सामप्राज्य-युद्ध-मन्त्रिमएडल ) नाम 
दिया गया। कान्फ्रेस में निश्चय किया गया कि स्वराज्य-प्राप् 
उपनिवेशों के स्वायत्त शासन श्रोर घरू मामलों के पूर्ण नियन्त्रण 
सम्बन्धी वतंमान अधिकार ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे । इन उपनिवेशों को 
साम्राज्य कामनवेल्थ के स्वतन्त्र राष्ट्र ओर भारतवर्ष को उसका एक 
महत्वपूर्ण अंग माना जायगा। स्वाघीन उपनिवेशों तथा भारतवर्ष को 
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वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में अपना सत प्रकट करने का पूर्ण अधिकार 
हगा।| इस बात की ययेष्ट व्यवस्था की जायगी कि जिन महत्वपूण 
विषयों का सम्बन्ध समस्त साम्राज्य से हो, उनका निर्णय पारस्परिऋ 
परामश से किया जाय; ओर, उध परामश के आधार पर, भिन्न-भिन्न 
सरकारों के निश्चयानुखार, सम्मित्तित कारबाई को जाय | 

योरपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) में उपनिवेशों तथा भारतवष ने 
इगलेंड की खूब खड्ायता की । महायुद्ध समाप्त द्वोने पर स्वाराज्य-प्राप्त 
उपनिवेशों ने वासाई के सचि-पत्र पर इस्ताक्षर करके राष्ट्र-संघ की 
स्वतंत्र सदस्यता प्राप्त की । तब से ये पदेश प्राय: ब्रिटेन की बराबरी के 
द्वोगये । 

साम्राज्य-परिषद में गत योरपोय महायुद्ध से पहल भारतवषे 
को और से काई छुथक्‌ व्यक्ति भाग नहीं जता था; अब भारतमंत्री, तथा 
भांरत-सरकार से नामज्ंद किये हुए प्रायः दो आदमी इसके अधिवेशनों 
में शामिल द्वाते हैं | परन्तु जब 6 स्वराज्य-प्राप्त डपनिवर्शों की आर 
से इसमें सम्मिलित द्ोनवाले, डनके मंत्री श्रपन-अपन राज्यों के प्रति 
उत्तदाता हाते हैं. ओर इसलिए उनका मत प्रकट करते हैं, भारत- 
मंत्री श्रोर उसके सलाहकार, भारतवासियों द्वारा निर्वाचित या उनक 
प्रति उत्तरदायों नहीं हाते और उनका वास्तविक मत प्रछूेट नहीं करते । 
ये वास्तव में भारतवष के प्रतिनिधि नहीं कट्टे जा सकते | 

यथपि भारतवर्ष की झर से भा वार्ाई क संधि-पतन्र पर हस्ताक्षर 
किये गये थे, ओर यह राष्ट्र संघ का सदस्प सो पघनाया गया, इसे वह 
राजनेतिक पद प्राप्त नहीं हुआ, जो स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों को मित्रा | 


साप्राज्य-परिषद के, सन्‌ १३२६ के अधिवेशन में स्वसम्मति से 
से यह स्वीकृत हुआ कि साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों का स्थात्त 
परस्पर में समान दे । आन्तरिक शअ्रथवा विदेशी विधयों में कोई दूसरे 
के अधीन नहीं है | वादशादइ के प्रति राजभक्ति रखते हुए, सब एक 


१३३ 
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सम्मेलन-सूत्र में बंधे है, ओर ब्रिटिश कामनवेल्थ के सदस्यों को 
हेसियत से स्वतंत्रता-पूवक सम्बन्धित हे । 


उक्त परिषद ने यह भी निश्चय कया कि स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशोंका 
गवनरजनरल बादशाह का प्रतिनिधि हे, उसका उस प्रदेश के शासन 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों में वद्दी पद हे, जो बादशाह का प्रेट-ब्रिटेन 
में है । परिषद न इन प्रदेशों के संधि करने के भी कुछु अधिकारों को 
मान्य किया | उसको सिफारिश के अनुतार हन प्रदेशों की मावी शासन: 
व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कमेटी सन्‌ १९२६ 
में नियुक्त की गयी । इस कमेटी ने सिफारिश को कि ब्रिटिश पालिमेंट 
सन्‌ १६२६ को परिषद की घाषणा के श्राघार पर एक कानून बनाये । 
साम्राज्य-परिषद के आगामी अधिवेशन में, जो सन्‌ १९३० में हुआ, 
इस विषय पर आवश्यक विचार ६आ। गअन्ततः पालिमंद ने परिषद 
के सन्‌ १३१६ शओ्रोर १६२० के प्रस्ताबों को अमल में लान॑ के लिए 
सन्‌ १६३१ में 'वेस्टमिन्स्टर-स्टेट्यूट! नामक कानून बनाया । स्वराज्य- 
प्राप्त उपनिवेशों शरीर आयरिश फ़्र स्टेट ने इसी बंधे इस कानून को 
स्वीकार कर लिया * श्र ब्रिटिश सरकार ओर स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों 
का सन्तबन्ध इसी कानून के अनुसार हे । 


वेस्टरमिस्टर कानून - इस कानून की प्रस्तावना में कहा 
गया है कि ( के ) क्योंकि बादराह ब्रिटिश कामनवेल्थ के सद्यों के 
स्वतंत्र मिलन का प्रतीर है, और वे सदस्य बादशाढ के प्रति राजभक्ति 
रखते हुए परस्पर में सम्मिलित हैं, बादशाह के उतच्राविकार, शाही 
पद या सम्मान आदि के कानून के परिबतन के सम्बन्ध में ब्रिटिश पालि- 
मेंट के साथ-साथ स्तराज्य-प्राप्त प्रदेशों की पालिमेंटों की भी स्वीकृति 
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आवश्यक होगो । ( ख ) श्रव से, ब्रिटिश संयुक्त राज्य की पालिमेंट 
द्वारा बनाया हुआ कोई कानून किसो स्तराज्य-प्राप्त प्रदेश के कानुनों 
का भाग नहीं माना जायगा, जब॒ तक कि वह प्रदेश उसके लिए 
प्राथंना न करे, और उससे सहमत न हो । 

इस कानून में 'डोमिनियन! ( स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश ) की कोई 
परिभाषा या व्याख्या न देकर उनके नाम बतला दिये गये हे। ये 
प्रदेश, जैसा कि पहले कहां जा चुका है, निम्नलखित' हैं:---केनेडा 
दक्षिण अ्फ्रोका का यूनियन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, न्यूफाउंडलेंड, 
ओर आयरिरा फ्री स्टेट ( जिसे अब आयर! कट्दा जाता है )। इस 
कानून की थुख्य बात यद्द है कि साम्राज्य के किसी स्वराज्य-प्राप्त 
प्रदश का भविष्य में बनने वाजा कोई का नून या उसका कोई अंश 
इस आधार पर रद्द नहीं हागा कक वह ब्रिटिश पालिमेंट द्वारा बनाये 
हुए कानून या नियम से असंगत है । घ्वराज्य-प्राप्त प्रदेश को पालि- 
मेंट को यह अधिकार होंगे! कि वह ब्रिटिश पालिमेंट के कानून को उस 
अश तक रद्द या धंशोचधित करे, जहाँ तक उसका सन्त्रन्ध उक्त प्रदेश 
से दो । 

अब स्वराज्य-प्राप्त प्रद्शों की शासन-नीति सम्बन्धी कुछ मुख्य- 
मुख्य बातों पर ब्यौरेवार ५,रकाश डाला जाता है । 

 बनेर जनरल -स्वराज्य-परप्त प्रदेशों में से, अब आयलंड 
में तो गवरनर-जनरल है ही नहों । न्यूनीलड और न्यूफाउंड रेड ने पहले 
के समान क्रमशः अपने गवनर-जनरल ओ्रौर गवनर को बादशाह के 
एवं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रखा दे। शेष तीन 
उननिवेशों में गवनर-जनरल का वही स्थान दे, जो बादशाह का 
इगलैएड की शासन व्यवस्था में हे; वह बादशाह का प्रतिनिधि है, न 
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कि ब्रिटिश सरकार या उसके किसी अंग का [* अब जिटिश सरकार 
झोर साम्र'ज्य के अन्य स्वतंत्र भागों की सरकारों मं जा पक्रव्यवद्धार 
होता दे वद प्रधान मन्त्रियों द्वारा हवता है, न कि गवनेर-जनरल द्वारा | 
गवनंर-जनरल को मुख्य मुख्य तरकारी कागज़ों की कापी भेज दी 
जाती हे, उसे प्रअन्धकारिणी सभा के निश्चयों की धूचता उसी प्रकार 
दो ज.ती हे, जिस प्रकार इंगलंड के बादशाह को वहाँ के मत्रिमंडल 
के निश्चयों की । 

गवनर-जनरल बादशाह का प्रतिनिधि होने के कारण सीघा उससे 
आथवा उसके प्राइवेट सेक्रेटरी से पत्रव्यवद्दार कर खकता है। गवनर- 
जनरल की नियुक्ति बादशाह द्वारा ही द्वोती हे, परन्तु नियुक्ति से पूव 
स्वराज्य-पाप्त प्रदेश का रच्छा जान ला जाता है, ओर उस इच्छा 
के अनुसार द्दी नियुक्ति की जाता है। धवन<-जनरल् का कायकाल 
साधारणतया पांच या लुः सान दाता दे । इस कायंकाल के बीच म 
उसके वेतन में कर्मा नहीं की जाती । 


आस्ट्रेलिया ( की कामनवेल्थ ) के छु; प्रान्तों में से प्रत्येक के 
लिए. गवनर की नियुक्ति भी बादशाह द्वारा होती हैं । इनकी नियुक्ति 
बादशाह ब्रिटिश सरकार के पराभर्शानुसार करता है 
संधि करने का अधिका र---जब काई स्वराज्य - प्राप्त 
प्रदेश साम्राज्य से बाहर के देश से संधि करना चाहता है तो उसे इस 
बात का उचित विचार कर लेना चाहिए कि इत का साम्राज्य के 
अन्य भागों की सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, ओर 
ह . * ब्रिटिश सरकार के प्र तिनिधि-स्वरूप, केनेडा और दक्षिण श्रफ्रीका मे हाई- 
कमिइनर, और भ्रास्टे लिया में 'रेप्रे जेंटटव! रइता दै। आयरड में इस प्रकार का 
कोई पदाधिकारों नहीं रहता । 
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जिन सरकारों से उस संधि का सम्+न्ध आाता हो; उन्हें उसकी सूचना 
दे देनी चाहिए, जिससे वे इसके विधय में विचार कर सर्के। इस 
प्रकार की सूचना पानेवाली प्रत्येक घरकार का कतंव्य हे कि वह 
यथा-सम्मव जल्दी उत संघि के सम्बन्ध में ग्रपता माव प्रकट करे | 
जब सक कि संधि का प्रस्ताव करनेवाली धरकार को बन्य सरकारों कौ 
विरोधाश्मक सूचना न मिल्ले, वह यह मानते हुए अपनी कारवाई 
जारी रख सकतो है कि तंधि ताघारणतया मंत्र को मान्य है। तथापि 
पूर्व इसके कि दूसरी सरकारों पर किस' प्रकार का बंबन डालने वाली 
बात की जाय, यद आवश्यक है कि उनका स्वष्ट धदमति प्राप्त को 
जाय । यदि पूर्वोक्त सूचना पानेबाली कोई सरकार संधि के विषय में 
विशेष विचार करना आवश्यक समझे ता वद्दध इस के जिए अपना 
प्रतनिधि नियत करदे । ऐसे प्रतिनिधियों से विचार-विनिम और 
समभोते के बाद संधि का मसविदा तैयार किया जाता हे, और उत्त 
पर उक्त प्रदेश का बादशाह द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि इस्ताक्षर करता 
है| तदनंतर संधि करनेवाल प्रदेश की सरकार अपनी पालिमेंट कौ 
सलाह से उस पर अपनी स्त्रीकृत देता है। तब वह साथ अमल में 
झाता हे | इस में ब्रिटिश सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करता । 

जब कोई स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश दुसरे स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश या प्रदेशों 
पेस्ंघ करना चाहता है, या घघ का विषय ऐसा दोता है, जिसका 
सम्बन्ध धाम्नाज्य भर से द्वोता है तो ठाम्नाज्य की एकता की भावना रखने 
का प्रयत्न किया जाता ६ | साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त «देशों तथा 
इंगलेंड की सरकार उसके विधय में परस्पर में विचार-विनिमय करती 
हैं। यदि आवश्यक द्वोता हे तो सब सरकारों के प्रतिनिधियों की 
कान्फ्र स की जाती हैं | यथेष्ट तक-वितक के पश्चात्‌ ठंधि की शर्तें 
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तय की जाती है । संधि के अन्तिम स्वरूप का निश्चय दोजाने पर 
विविध एरकारों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर द्ोते हैं। पश्चात्‌ प्रत्येक 
सरकार अजनी-अपनी पालिमेंट का सलाह से सधि का स्वीकृति 
देती हे । 


यदि ब्रिटिश सरकार किसी देश से संधि करती हैता बद्द सचि 
साम्राज्य के किसी स्वराज्य प्रास प्रदेश पर उस समय तक लागू नहीं 
होती, जप तक कि उत्त उपनिवेश को सरकार स्वतंत्र रू स उतध पर 
अपनी स्त्रीकृति न दे दे । 

सन्‌ १६२२ में वअिटिश सरकार ने टर्की से ज्लासेन को संधि को। 
यद्यपि इसके मस्नविदे के विषय में केनेडा को खरकार का सूचित कर 
दिया गया था, डसने इस स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंडि 
इसे ऐसी संधि का उत्तददायिस्व ना पसन्द न था, जिसके करने में 
उसके प्रतिनिधियों न भाग नहीं लिया | सन्‌ १8२३ में केनेडा को 
संयुक्त-राज्य अमरीका से हेशिवट फिशरी ट्राटी” नामक संधि हुई, इसके 
सम्बन्ध में बातचात ( नंगाप्तियशन? ) ब्रिटिश सरकार के वाशिंगटान 
स्थित राजदूत द्वारा हुई थी, ग्रौर यह कार्य केनेडा-सर धार 
को इच्छानुसार हुआ था | परन्तु >ुब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
केनेडा के मंत्री के साथ ब्रिटिश राजदूत के भी उस पर हत्ताक्षर हों तो 
केनडा की सरकार ने अ्राग्रह-पूवेंक कह दिया हि संधि का सम्बन्ध 
केनेडा को ब्रिटिश प्रज्ञा भौर केनेडा की सरकार से है, श्रतः इस पर 
केवल क्षैनेडा के द्वी प्रतिनिधियों के इस्ताक्षर द्वाने चाहिए | पीछे यह 
दृष्टिकोण बिटिश सरकार ने स्वोकार कर लिया | केनेड। को इस प्थि 
सम्बन्धों व्याख्या को संयुक्त-राज्य-अमरीका ने भी मान जिया ओर संधि 
नियमित रूप से होगयो | सन्‌ १९२३ की साम्राज्य-परिपद ने स्वाधीन 
प्रदेशों के संघि करने के श्रधिकार सम्बन्धी उपयुक्त प्रकार की कार वाई 
का समर्थन कर दिया | 


'बंदशिक नीति--छाम्राज्य-परिषद में यह निश्चय हुआ था 
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कि वैदेशिक नीति का अधिकांश उत्तरदायित्व अ्रभी कुछ समय तक 
व्रिटश सरकार पर रहना चाहिए | परन्तु यह ध्यान रा जायगा कि 
ब्रटिश ताम्राज्य का कोई स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश अपनी सरकार का 
स्वीकृति के बिना, किसी बन्धन को मानने केलिए बाध्य न होगा | दा 
प्रदेशा ने यह स्पष्ट रूय से कह दिया था कि यद्यपि दमन गत योरपीय 
मद्दायुद्ध में इगलेंड की सहायता की है, दम भविष्य में उस समय तक 
ऐसा कदापि नहीं ऋरंगे जब जबतक पहले से दी दमारा युद्ध के विषय 


में परामश न ले लिया जायगा, और इम उससे सहमत न द्वो 
जायगे | 

स्व॒राज्य-प्रात्त 4देश विदेशी राज्यों में अयने स्व्र॒तंत्र राजदुत रख 
सकते हैं ' उदादरणबत केनडा का ग्यना राजदुत वाशिंगटन ( अम- 
रोका के सयुक्त राज्य ) में रहता है । 

स्वाराइय प्राप्त उपनिवेशों की विदेश-नीति सम्बन्धो एक विचार- 
णीय प्रश्न भारतवासियों के वहाँ जाने और बसन का है। प्रायः इन 
उपनिवेशों में भारतवासियों को जाकर ग्हन का अधिकार नहीं है। 
यद्यपि उनका क्षेत्रफल बहुत अश्रधिक है, ओर वहाँ की उपज से जितनी 
जनता का निवांह हा सकता है, उसको अपनक्षा वहाँ बहुत कम कागों की 
आ्राबादी है। किसी उपनिवेश में ता खुले तौर से, ओर किसी भे सभ्यता 
या याग्यता के न्यिम की आड़ में, उन्हें वहाँ प्रवेश करन के अ्रयाग्य 
ठहराथा जाता है। उपनिवर्शों में वर्णुविद्वेंष की भावना प्रचंड है, वे 
अनगोरों का निवास पसन्द नहीं करते श्रोर जा भारतवासी वहाँ जाऋर 
रहने लग गये है, उन्‍हें निकालह्नने के क्षिए विविध उपाय कियेजाते हैं। 
विशेषतया दक्षिण अफ्रीका का यूनियन यह चाहता दै कि केवल उन्हीं 
भारतवासियों को खम्ाानता का अधिकार दिया जाय, जा यारपीय 
सभ्यता का अपनाले ; श्रन्य भारतवासी वहाँ से निरझाल दिये जाय । 

. » वर्तमान मदायुद्ध में अयर्लेंड मे इगरए्ड का साथ नदी दिया, और जमनी 

से युद्ध-घोषणा नहीं की । | 
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साम्राज्य-परिषद दक्षिण श्रफीका आदि उपनिवेशों पर दबाव डल्ल 
कर॒ उनकी नीति मॉरिलिजा लिया: $ अनुकुृत्त नहीं बना सकी; हाँ, वह 
यथा-सम्भव कुछ समकाने-बुकाने का काम करतो है । उसका मत है छि 
जो भारतवापघी कानून के अनुसार इन उपनिवे्शा में बस गये हैं, उनके 
नागरिकता का अधिकार का सान्य किया जाय | परन्तु डउपनिवेश अपनी 
जनता में कद्दों तक दूसरे देशों के आद्सियों का मिलने द', इस विषय के 
नियन्नणा में स्वाधोन हें | 
रक्षा सम्बन्धी नीति--आरम्म में, साम्राज्य के समी भागा की 
रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी सेनाश्रों द्वारा प्रबन्ध करती थी | 
इसमें क्रमशः परिवर्तन हुआ | सन्‌ १६२३ ओर १६२६ की साम्राज्य- 
परिषदों मं यह निश्चय हु आ। कि साम्राज्य के प्रत्ये 6 ह्रराज्य प्राप्त भाग 
की पालिमेंट अपनी-अपनी सरकार की सिफारिश पर यह निश्चय करे 
कि उसे श्रयने प्रदेश का रक्षा के लिए क्या-क्या उपाय करने चादिएं । 
अपने यहाँ की आन्तरिक तथा वाह्य रक्षा करने का प्रुय उत्तरदायित्व 
उस प्रदेश की सरकार यर है। जदाँ तक सम्भव द्वा, प्रत्येक प्रदेश मं 
जल सेना, स्थल सेना और वायु-सेना की उन्नात इ8 प्रकार को जाय 
कि उसका व्यवध्था, ट्रनिग, शस््रास्न, स्टोर ओर अन्य सापक्षान एक 
ही ढज्ञ का हो, जितसे वह अन्य उपनिवेश को सना से, आवश्यकता 
द्ोने पर, शीघ्र ही महयोंग कर सके। सामप्राज्य-परिषद रक्षा सम्बन्धी 
मोटी-मोटी बातों का विचार करती है। इस विषय का प्रृथक विचार 
करने के लिए साम्नाज्य-रक्षा-कमेटी हे, ओर ब्योरेवार बातों को उसकी 
एक उपसमिति तय करती है जिसका नाम 'श्रोवरसीज़ डिफेन्स-सब- 
कमेटी? है । 
न्याथ सम्बन्धी अपील - थिवी कॉसिल के सम्बन्ध में, 
चौथे परिच्छेद में कद्दा जा चुका हे। उसकी न्याय-उपसमिति 
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साम्राज्यान्तगत भागों के छुकदमों की यन्तिम अपील सुनती है । इसमें 
स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों तथा भारतवध के भी कुछु न्यायाधीश होते 
हैं। क्रमश; स्वाधीन उपनिवेश यह अनुभव करने लगे कि इस उप- 
समिति में अपोल मेजने से हमारा बहुत धन खच होता हे, इस लिए 
हमें अयने मुकदमों का श्रन्तिम निशणव अपने यहाँ द्वी कर लेना 
चादिए । कुछ लोग! का यह भी मत है कि किसी देश के मुकदमों के 
फेसलों की अ्रपील अन्य देश में होने देना एक अंश तक उसकी 
अघीनता का सूचक हे । सन्‌ १६०० में आस्ट्र लिया ने अपने शासन- 
विधान में यद्द व्यवस्था करली कि वहाँ का द्वाईकोट ही वैधानिक 
विषयों में अन्तिम निर्णय ऊिया करें। सन्‌ १६०६ दक्षिण अफ्रीका ने 
भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। सन्‌ १६०७, १४११ ओर श्ध्श्८ 
को साम्राज्य-परिषदों में धवी कोंसिल #ी न्याय-उपसभिति के संगढन 
में ऐसा सुधार करने का विचार हुआ कि ला्ड-सभा ओर इस उप- 
समिति को मिल्लाकर एक “इम्पीरियल कोट-आफ-अील' स्थापित की 
जावे, जिसके कई अंग हों; और, एक अंग समय-समय पर उपनिवेशों में 
भ्रमण करे | इस योजना का कोई फलन नहीं निकला। आयरिश- 
फ्री-स्टेट ने तो प्रिवी-कोंसिल की उपसमिति से अपना सम्बन्ध ही हटा 
लिया | अन्य प्रदेशों के भी बहुत कम मुकदमों की श्रपवीले 
इस उपसप्तमिति में जाती हैं। ये प्रदेश अपने-अपने शासन विधान में 
आवश्यक संशोधन करके प्रिवी-कोंसिल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर 
सकते हैं । 

निदान साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश अब स्वयं अपने भाग्य के 
निर्म्माता हैं; किसी भाग पर दूसरे भाग का दबाव नहीं है। प्रत्येक 
भाग अब यह स्वयं निश्चय करता है कि दूसरे भागों से वद कर्दां तक 

१४ 
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सहयोग करे। इस प्रकार धौरे घीरे, परन्तु इढता-पूवंक ये अपनी 
स्वतंत्रता बढ़ाते जा रहे हैं । 

साम्राज्य से सम्बन्ध--विच्छेद -- $छे वर्षोसे यह प्रश्न राज- 
नीतिज्ञों के सामने रहा है कि क्या स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश ब्रिध्िश माम्राज्य 
से अयना सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं। विटिश तरकार इसका निण- 
यात्मक उत्तर देने से बचती रद्दी हे । सन्‌ १६३० के साम्राज्य-सम्मेल्न 
ने भी इस विषय में कुछ निश्चय नहीं किया | सन्‌ १९३३ में आयरिश 
फ्री.स्टेट ने त्रिटिश सरकार से इस वात का स्पष्ट ओर असंदिग्घ उत्तर 
चाहा कि यदि आयरिश जनता बिटिश कामनवैज््थ से अपना सम्बन्ध 
विच्छेद करने का फेसला करे तो क्‍या वह युद्ध या श्राक्रमणात्मक 
कारवाई समभी जायगी। ग्रेट ब्रिटेन ने बढ़ी चतुराई से कहा कि बद्द 
ऐसे प्रश्न का उत्तर देना नहीं चादता, जो नितान्त कल्पनात्मक है, 
ओर इसलिए, जब तक वास्तविक संकट उपस्थित न द्वा, वह यह नहीं 
बतला सकता कि वेता होने की दशा में उसका क्‍या रुख द्वोंगा। 
ताघारणतया स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों का जिस राजनेतिक या झार्थिक 
भ्रधिकार की ग्रावश्यकता प्रतीत होती है, उत्के उपयोग में ग्रेड-ब्रिटेन 
बाघक नहीं होता; और ये प्रदेश साम्राज्य में बने रहने में भपनी कोई 
द्वानि नहीं समझते । 


िललेनननननननन नमन न पनिननन-न न मनन ननाभना 


पन्‍्द्रहवाँ परिच्छेद 
आयर ( आयलेड ) 





नये विधान से राष्ट्रीय एकता श्रोर स्वतंत्रता की महत्वाकांचा पूरो 
हो जाती है | यह स्व्रतंत्र विधान किसी भो देश या देश-समूह के साथ 


न 
अ,यर ( आयलदड ) १०७ 


वेघानिक सम्बन्ध के सिद्धान्त पर नहीं बनाया गया है | पर वाश्तव में 
उसमें अन्य राष्ट्रों के साथ मैन्नीपूर्ण सहयोग रखने फे क्षिए पण 
व्यवस्था दै । -डी० वेलेरा 
ज़िटिश साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त भागों में श्रायर' ( घ्रायलड ) 
का विशेष स्‍थान है। उदादरणार्थ भ्रन्य स्वाधोन उपनिवेशों में बादशाह 
के प्रति राजभक्ति कौ शपथ ली जाती हे, यहाँ ऐपेसी कोई बात नहाँ; 
यहाँ से प्रिवी कॉसिल में अ्रपोन्ञ जाना बन्द कर दिया गया है । भोर, 
वतमान मद्दायुद्ध में यद एक तटस्थ राज्य बनकर रहा हैं, श्त्यादि । 
इस परिच्छेद में इत राज्य की शासनपद्धति बतलायी जायगी । पहले 
इसका कुछ ऐतिहासिक परिचय प्राप्त कर लैना उपयोगी होगा । 
ऐतिहासिक परिचय -- प्रथम खंद में, उत्तरी शाय 
लेग्ड के सम्बन्ध में बणंन करते हुए यद्द वताया जा चुका हे कि सन्‌ 
१८०१ में भायलेंए्ड भर ग्रेट-त्रिटेन की पालिमेंट मिला दी गयी थी । 
परन्तु आयलेंड के निवासी, विशेषतया उत्तरी आयलेंड को 
छोड़कर उसके शेष भाग के रहनेवाले अपनी स्वतंत्रता के इच्छुक, 
तथा उसके लिए प्रयत्नशील बने रहे । ये अंगरेजों से मिलकर एक 
न हों सके | इसके मुख्य कारण ये ये:--(१) ग्रेट-व्रिटेन के अधिकांश 
आदमी प्रोटेस्टेन्ट ईसाई हैं, ओर श्रायलड के हैं रोमन-केथलिक | इन 
दोनों साम्प्रदायों में पहले बहुत संघर्ष रहा हे, भोर अब भी इनमें एक 
दुसरे के प्रति यथेष्ट घनिष्टता नहीं है । (१) ग्रट ब्रिटेन की जनता को 
जो नागरिकता के अधिकार बहुत समय से प्राप्त हैं, वे भायलेंण्ड बालों 
को थोड़े समय से द्वी मिले हैं। इससे पूर्व दोनों देशों की जनता में 
सरकार ने बहुत भेद-भाव रखा है। (३) भायलैंड में बहुत-से अंगरेज 
वसे थे, ओर वहाँ की भूमि पर अधिकार करके बड़े-बड़े जमींदार बन 
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गये ये, जब कि आयलेंड वाल्ले प्राय: लाघारश क्रिंसान और मजदूर 
दी रह गये थे । आयलंड पर अधिकार कर लेने के बाद अंगरेज चाहते 
थे कि यह देश सरुदेव ग्रेट-बत्रिटेन के अधोन रहे | इसका एक कारण 
यह भी था कि अंगरेज़ों का फ्रांस वालों से प्रायः युद्ध द्वोता रद्दता था, 
ओर क्योंकि फ्रांस की अधिकांश जउता रोमन-क्रे्थालक सम्प्रदाय की 
यी, इससे अंगरेजों को यह आशंका रहती थी कि फ्रांध से युद्ध होने 
की दशा में कहीं आयलेंड उसका हो साथ न दे दे, और इस प्रकार 
इंगलेंड पर दक्षिण और पश्चिम दोनों शिशाओं से अ्रक्रमण हो 
सके ।४8 

उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग तक आयलंड में कई सुधार 
दो गये थे, परन्तु आवलंड को जनता इसमे संतुप्ट नहीं थी। वे स्व- 
राज्य अ्रथांत्‌ 'होम-रूल' चाइन थे । वे अयनी भाषा, संस्कृति और 
घमं की विभिन्नता के कारण अंगरेजों से एथक जातीयता का अनुभव 
करते थे | क्रमशः होमरूल आन्दोलन बढ़ता गया । ब्रिटिश पालिमेंट के 
आयरिश सदस्यों ने पालिमेंट में मरसक प्रयत्न किया; उघर आयलेैंड 
में आयरिश भाषा की उन्नति, स्वदेश वस्तु-प्रचार, अंगरेजी माल का 
धद्दिष्कार ओर लगान-बन्दी आदि के आन्दोलन खूब जोर से हुए । 
फलत; ब्रिटिश पालिंमेंट में श्रायरिश द्वोमरूल बिल अर्थात्‌ आय- 
लेन्‍्ड के स्वराज्य का मसबिदा उपस्थित किया गया | परन्तु वद्द स्वी- 
कृत नहीं हुआ | कुछ समय बाद दूसरो वार भी वसा मसविदा रद्द दो 
जाने पर आयलेंड निवासी स्वतंत्रता के लिए तीब्र आन्दोलन करने 


.352-3 वयान- 7; करने अन्न कफ... 23० ननलकतनको न5नत कलम रन "जन जला र >कालल> अं कल ्न 


*जब से जरमनी शक्तिशाली डुश्ना है, फ्रांस और इगलेन्ड की शत्रुता हट गया 


। 
श्रीमति ऐनी वीसेंट आयरिश महिला थी | उनके नेतृत्व में भारतवष में जो 
स्वराज्य-आन्दोलन हुआ, ग्ह होमरूल आन्दोलन कहलाया । 


आयर ( अयलेंड ) १०९ 


लगे | बीसव शताब्दी के आरम्भ में (सिनफीन! आन्दोलन आरम्भ 
हुआ | इस दल के आदमिया ने बड़े-बड़े कष्ट सटकर भी स्वराज्य का 
प्रयत्न जारो रखा । 

स्मरण रहे कि इस स्वराज्य-आन्दोलन में उत्तरी आयलेंड का 
सहयोग नहीं हुआ | यहाँ की जनता अधिकतर अंगरेज है | ये अंगरेज 
आयलैंड को स्वराज्य दिये जाने के विरोधी रहे हैं। इनका कथन यह 
रहा हे कि आयलेंड में आ्रायरिश लोग बहुएंख्यक है, ओर यहाँ 
स्वराज्य हो जाने पर वे हमारे साथ ज्यादती या अन्याय करंगे। 
इसलिए. या तो आयलंड को स्व॒राज्य दिया ही न जाय, श्रोर अगर 
दिया जाय तो उत्तरी आरयलेंड को, जिसमें अधिकांश अश्रल्सटर प्रान्त है, 
उससे प्रथक शासन अ्रधिकार रहे ।४७ 

सन्‌ १४१४ मे आयलेंड के शासन का नया कानून पास हुआ। 
परन्तु महायुद्ध के कारण वह अमल में नहीं श्राया । राष्ट्रीय नेताश्रों 
ने ब्रिटिश सरकार से संधि करके अपने स्वराज्य-आन्दोलन को युद्ध- 
काल तक के लिए स्थगित कर दिया था, परन्तु जनता स्थातंत््य- 
संग्राम को चलाती रही । सन १९१६ में ब्रिटिश शासन का खुलकर 
विरोध किया गया और आयलेढ को प्रजातंत्र घोषत कर दिया गया | 
ग्रेड-अ्रटेन भोर आयलंड में सन्‌ १६१६ में सशज्त्र संघ हुआ, जो 
सन्‌ १६२१ तक जारो रहा । आयरिश जनता द्वारा निर्वाचित 'डेल! 
( आयरिश पालिमेंट ) ने जनवरी १६१६ में आयलंड को स्वतंत्रता 
की पुन; घोषणा की | सन्‌ १६२० में ब्रिटिश पालिमेंट ने कानून पास 
.. #भारतवष में देशी राज्यों को प्रायः 'अल्सटर” की उपमा दो जाया करती है, 
कारण जब कि कांग्रेस न केवल भारतवष के केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित्व, वरन्‌ 


ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद तक का आन्दोलन करती है, देशी नरेश सम्नाट 
( इड्जलड के बादशाह ) से सीधा सम्बन्ध बनाये रखने की बात करते ४ । 


११० ब्रिय्श साम्राज्य शासन 


करके उत्तरी आयलेंड और दक्षिण आयलेड के लिए श्रलग-पभ्रलग 
पालिमेंट की व्यवस्था की | उत्तरी आयलेैंड ने इसे स्वीकार कर १३२१ 
में पालिप्ेंट का निर्वाचन किया, परन्तु (दक्षिण) आयलंड तो पहले से 
ही प्रजातंत्र की घोषणा कर चुका था, उसने सन्‌ १६२१३० की संघधि से 
आयरिश फ्री स्टेट की स्थापना को | इस विषय का कानून १६१९२ से 
अमल में आया। इस से आयलइड में दो पालिमेंट द्वोगयीं | उत्तरी 
आयलेड की पालिमेंट तो त्रियिश पालिमेंटके द्वी अधीन रही । शेष झाय 
लेंड,आयरिश फ्री स्टेट के नाम से, एक प्रथक् राज्य दो गया; इसका और 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य का शासन-प्रबन्ध प्रथक-प्रथक्‌ होने लग गया। 
इसकी, डबलिन शहर में, स्वतंत्र पालिमेंट द्वाने लगो, जिसे “डेल' 
कहते हैं। श्रायरश फो स्टेट की शासनपद्धति की रचना स्त्रयं इस 
राज्य के निवात्तियों ने, अपने लिए की थी ओर ब्रिटिश पालिमेन्ट ने 
उसे स्वीकार कर लिया था । 

सन्‌ १६२२ ई० का कानून जिस छंघि के अनुसार बनाया गया या, 
उप्तके सम्बन्ध में आयरिश नेताओं में मतभेद रहा। प्रजातन्त्रवादी 
लोगों ने संघि से शठ॑तोष प्रकट किया ओर आयलड के विभाजन को 
अस्‍्वीकार करके इसे एक अखंड ओर स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित किया | 
डो० वेलेरा को प्रतीडन्ट तथा विदेश-मंत्री के पद पर नियुक्त किया 
गया । कुछु समय तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध धोर युद्धरद्दा | तथापि 
दस वध तक संघि के समर्थक दल का द्वी बहुमत रहा | सन्‌ १६३२ 
के चुनाव में डी० वेलेरा के दल की विजय हुई । 

डी० वेकैरा बादशाह के प्रति राजमक्ति की शपथ लेने के विशद्ध 
थे। उन्होंने शीघ्र ही इस शपथ की प्रथा उढा देने का 
प्रस्ताव 'इंल” (प्रतिनिषि-सभा ) में पास करा लिया | सिनेट ने उसे 


शायर ( झायलेंड ) १११ 


पात न किया | पश्चात्‌ १८ मद्दीने की आवश्यक अ्रवचि बीत जाने पर 
वह पुनः 'डेल? में पेश किया गया। इस समा में इस बार भी वह बहु- 
मत से स्वीकृत हुआ | धिनेट द्वारा अ्रस्वीकृत द्वो जाने पर भी अब 
वह नियमानुसार कानून बन गया है। दूसरा काम डी० वेलेरा ने यद्द 
किया कि इंगलेन्ड की भूमि-कर सम्बन्धी रकम देना बन्द कर दिया | 
पहले ऋह्दा जा चुका है कि आयलंड में प्रायः सारी जमीन अंग- 
रेज ज़मींदारों के अधिकार में थी। बन्नीसवी शताब्दी के अन्त में 
त्रियिश सरकार ने उनसे कुल जमान खरीद कर कितानों में बांट दी 
थी । ज़मींदारों को दी गयी रकम के सम्बन्ध में आायलंड के किसानों से 
भू-कर वसूल किया जाता था। यद्यपि भूमि उत्तरी भायलंड के किसानों 
को भी दी गयी थी, उनसे यह कर नहीं लिया जाता था | फिर, हृस 
मद में आयलेंड ब्रिटेन को काफो रकम दे चुका था, भोर श्रव आर्थिक 
संकट के समय यद्द रकम देना आयलेड वालों के लिए सम्भव न था | 
डी० वेलेरा इस मामले को एक निस्पक्ष अन्तराष्ट्रीय पंचायत के मामने 
रखने को तैयार थे, परन्तु ब्रिटेन को यह मान्य न हुआ कि साम्राज्य 
के बादर का व्यक्ति ऐसे निर्णय में भाग क्े। उसने उक्त रक्रम 
बसूल करने के लिए आआयरिश माल पर कर छगाया तो इसके जवाब 
में डी० वेलेरा ने त्रिटिश माल पर कर लगा दिया || आयरिश-फ्री 
स्टेट से 'यूनियन जेक”ः नामक अगरेजी भंडा हटा दिया गया, यहाँ 
अब स्वतंत्र श्रायरिश पताका फदराने लगी | डी० वक्तेरा को स्पष्ट 
नीति यह र. कि शासन-विधान की उन सब घाराओं में धंशोधन या 
परिवबतन कर दिया जाय जो एक राष्ट्र के पृण प्रभुत्व के अधिकार के 


+इससे आयलेण्ड को अपने उद्योग-धंधों के विषय में स्वाबलम्बी होने के लिए 
अच्छा प्रोत्ताइन मिला । 


११२ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


विरुष द्वों। निदान, रुन्‌ १६३६ के अन्त में, शासन विधान 
भूल मसविदे से काफी बदल गया। अन्तत:4 १६३७ में जनता के 
मतानुसार नया विधान बनाबा गया । इसके श्रनुतार इस राज्य का 
नाम 'आयरिश फ स्टेट! इटा कर पुराना नाम 'आयर? ( आयलंड ) 
रखा गया । यद्यपि उत्तरी आयलेंड श्रभी इप्तमें शामिल नहीं है, पर 
डी० वेलेरा ने आयलंड को अखंडता का दावा करते हुए इस विधान 
म॑ उसके लिए द्वार खुला रखा है। 
सन्‌ १९३७ का विधान -- इस विधान की प्रस्तावना की 
भाषा बहुत मामिक शोर हृदयग्राही है । इसा म॒ प्रभु ईसा मसौह के 
प्रति श्रवीनता, सूचित का गयी है, जसने आयरिश जनता के पूव॑र्जों की, 
कठिन परीक्षा को शताब्दियों में, रक्षा को | राष्ट्र को न्यायोचित स्वतं- 
त्रता की प्राप्ति के लिए पूवजों के वीरतापूण संघ को याद किया गया 
है। विधान का लक्ष्य यह बताया गया है कि सावजनिक हित को 
उन्नति हो, व्यक्तियों कें सम्मान ओर स्वतंत्रता का श्राश्वासन रहे, 
सच्चा सामाजिक व्यवस्था प्राप्त दो, देश म एकता द्वो, ओर अन्य राष्ट्रों 
से मेल-जोल रहे । 
विधान में कद्दा गया है कि आयलंड एक प्रभुताप्राप्त, स्वतंत्र और 
प्रजासत्तात्मक राज्य है। आयरिश राष्ट्र का यह चिरस्थायी, श्रलोपनी य 
ओर प्रभुतायुक्त अधिकार हे फ्ि स्वयं अपनी शासनपद्धति पसन्द करे, 
राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्ध निश्चित करे ओर अपने राजनैतिक आर्थिक 
तथाघांध्कृतिक जीवन का अपनी प्रतिभा ओर यरम्पराओं के अनुसार, 
विकास करे | राष्ट्रीय कंडा तिरंगा है, उसमें हरा, सफेद ओर नारंगी 
रंग होता दे | सरकारी कामकाज की प्रमुख भाषा आयरिश हे; हाँ, 
झंगरेजी भी मान्य करली गयी है। 


आयर ( आयलड ) ११३ 


प्रेसीदे न्ट-- प्रेसीडेन्ट (राष्ट्रपति) निर्वाच्कों के प्रत्यक्ष मत द्वारा 
चुना जाता दे । उतका कायकाज़ सात वर्ष का द्वोता हे, परन्तु उसका 
दूसरी बार भा निर्वाचन द्वोसकृता हे। इस पद पर वह्दी व्यक्ति 
निर्वाचित द्वा तकता हे, जो ३४ वध या अ्रधिक आयु वाला हो। 
अपना पद ग्रहण करते समय वह इस बात की प्रतिज्ञा छरता है कि 
में शासन-विधान की रक्षा करूंगा, इसके नियमों के अनुसार अपने 
कतंव्य का पालन करूंगा श्रोर अ्रगनी योग्यता को आयरिश जनता के 
द्वित श्रोर सेवा में अर्रित करूंगा । 


जी: 


प्रेसिडेंट 'डेल? ( आयरिश प्रतिनिधि-सभा ) द्वारा नामजद व्यक्ति 
को 'टोईसोच? या प्रधान मंत्री नियुक्त करता है, ओोर प्रधानमंत्री द्वारा 
नामजद व्यक्तियों को, पालिमेंट की पूव स्वोकृति से, अन्य मंत्रियों को 
नियुक्ति करता है। वह प्रधान मंत्री की सिफारिश पर पालिमेंट का 
अधिवेशन करता है, तथा उसे भंग करता दे | वह सेना सम्बन्धी 
सर्वोच्च अधिकारी दे | बदद किसी कानूनी मसविदे को सुप्रोम कोट के 
पाछ यद निर्णय करने के लिए भेत्न सकता है कि वह मसविदा विधान 
से अ्रसंगत तो नहीं दे । वह डेल के बहुसंख्यक तथा सिनेट के कम-से- 
कम एक-तिद्दाई सदस्यों के संयुक्त निर्देश से किसी कानूनी मसबिदे 
पर जनमत ले सकता है। प्रेसीडेन्ट को उसके काय-सम्पादन के 
सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए. एक संस्था “कोंसिल-आफ स्टेट! या 
राजपरिषद होती हे । 

राजपरिषद के सदस्यों में से प्रधानमंत्री, सहायक अधानमंत्री, चीफ- 
जस्टिस,हाईकोर्ट का अध्यक्ष, 'डेल' का सभापति, सिनेट का सभापति, और 
अटार्नीजनरल अपने पद के कारण सदस्य द्वोते हैं । इनके श्रतिरिक्त कुछ 
अन्य व्यक्ति भी इसके सदस्य द्वोते हैं; ये व्यक्ति नये प्रंघ्ोडन्ट के पद 
ग्रहण करने तक खद॒स्य रहते हैं । 

१, 
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प्रबन्धका रिणी सभा- राज्य की प्रबन्धकारिणी सभा या 
सरकार में कम-से-कम ७ ओर अ्रधिक से-अधिक १४ सदस्य (मंत्री ) 
द्वोते हैं | इनको नियुक्ति, प्रत्नीडेंट द्वारा होतो है; इसके सम्बन्ध में 
पहले कद्दा जा चुका हे। सरकार का प्रमुख श्रघधिकारी 
प्रधान मंत्री दाता है | | सरकार 'डेल! के प्रति भामूहिक रूप से उत्तर- 
दायी होती है, ओर उसकी सहमति बिना किसी युद्ध में भाग नहीं ले 
सकती । प्रधान मंत्री प्रेठीडंट को स्वदेश तथा विदेश नीति सम्बन्धी 
सब बातोंकी यूचना देता है। वह एक मत्रीको अपना सहायक नामजद 
करता है| ये दोनों अधिकारी तथा राजस्व-मंत्री 'डेल' के सभारसदों में 
से द्वोते हैं | श्रन्य मत्री 'डेल' या 'सिनेट” किसी के भी सदस्यों में से 
हो सकते हैं, परन्तु सिनेट के सदर्स्यों में से दो से श्रधिक मंत्री नहीं 
हो सकते | प्रत्येक मंत्री पालिमेंट की दोनों सभाओं में से चादे जिसमें 
उपस्थित होसकता है, ओर भाषण दे सकता हैं। प्रधान मंत्री, प्रेमीडंट 
के द्वाथ में त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है। जब 'डेल! 
के सदस्यों का बहुमत उसे समर्थन करने वाला न हो तो उसे त्यागपन्र 
देदेना होता है; हाँ, यह बात उस दशा में नहीं द्ोती, जब उसके 
परामश के अनुसार प्रेसीडेन्ट 'डेल? को भंग करदे ओर नये चुनाव में 
'डेल! का बहुमत प्रधान मंत्री का समर्थत करने वाला हो। प्रधान 
मंत्री के त्यागपत्र देने की दशा में, श्रन्य मन्त्रियों का भी त्यागपत्र दिया 
जाना समभका जाता है| प्रधान मन्त्री को छोड़कर , श्रन्य मन्त्री अपना 
त्यागपत्र प्रधान मन्त्री द्वारा (प्रेमीडेन्ट को ) देते हैं। मंत्रियों को 


कानून के अनुसार निर्धारित वेतन मिला है । 
सरकार को कानूनी विषयों म॑ सलाह देने के लिए श्रटानी-जनरल 


रद्दता है | उतकी नियुक्ति, प्रधान मन्त्री द्वारा नामजदगी होजाने पर, 
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प्रेत्नोडेन्ट द्वारा को जाती है | उप्ते निर्धारित वेतन मिलता है। प्रधान 
मन्त्री के त्यांगपत्र देदेने की दशा में उसे मी अपने पद से अवकाश 
ग्रहण करना पड़ता है । 
पालिमेंट-- आायरिश पार्लिमेंट में प्रेसीडेस्ट के अतिरिक्त दो 
समाएँ द्वोती हैंः:--डेल या प्रतिनिधि-सभा ( हाउस-आफ-रेप्रेजें टेटिव्स ) 
और सिनेट | डेल का नया निर्वाचन प्राथः सात वष में होता है |डेल में 
१३८ सदस्य होते हैं, प्रत्येक बालिंग स्लो ओर पुरुष को मताधिकार 
हे | सदस्य आनुयातिक प्रतिनिधिध्ि और एकाकोौ हस्तांतर-बोग्य मत- 
पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं |& सिनेट में ६० सदत्य होते हैं; 
इनमें से १! सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामजद द्वोते हैं, ६ सदस्य 
विश्वविद्यालयों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ओर शेष ४३ निम्ननिखित 
पांच हितों या धंधों के उम्मेदवारों में से चुने जाते हैं :- (१) शिक्षा, 
साहित्य, भाषा, कला, संस्कृति आदि, (२) कृषि ओर मछली पकड़ना, 
(३) श्रम, (४) उद्योग और वाणिज्य, (५) शासन शोर समाज-सेवा । 
पिनेट का नया निर्वाचन 'डढेल? के भंग दोने के ९० दिन के भीतर 
किया जाता है । 
कानून बनानेका अधिकार एकमात्र भ्रायरिश पालिमेंट को है; हाँ 
इसके अधीन अन्य कानून बनाने वाली हंस्याश्रों की व्यवस्था की जासकती 
है। आयरिशपालिमेंट कोई ऐसा कानून नहीं वनायेगी, जो इस विधान से 
ग्रसंगत द्वो | पा लिमेंट की दोनों समाएँ अपने-अपने सदस्यों में से सभा- 
पति और उपसभापति का चुनाव करती हैं, उनके अधिकार ओर 
कर्तव्य निर्धारित करती हे | इन पदाधिकारियों को मिलनेवाला भत्ता 


#+म से कम बीस हजार, और अधिक से अधिक तीस हजार, व्यक्तियों कौ शोर 
से एक प्रतिनिधि लिया जाता है। 
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भादि कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है । पालिमेंट की प्रत्येक सभा 
अपनी काय-पद्धति आदि के स्थायी नियम बनाती है और अपने 
सदस्यों फा वेतन श्रादि निश्चित करती है| कोई व्यक्ति एक ही समय 
में दोनों समाओं का सदस्य नहीं दो सकता; यदि एके समभाका कोई सद हय 
दुसरी सभा का सदस्य बन जाता हे, तो उसे प्रथम सभा की सदस्यता 
से अ्रस्तीफा देना पड़ता है । 
कानुन केसे बनते हें (--प्रत्येक सावजनिक कानून का मसविदा 

'डेल' में स्वीकृत हो जाने पर सिनेट में भेजा जाता है, भोर 
( अगर वद्द घन सम्बन्धी नहीं होता तो ) सिनेट उस पर संशोधन कर 
सकती है | 'डेल' उन संशोघनों पर विचार करती है । सिनेट द्वारा 
पास किया हुआ सावजनिक कानूनी मसविदा 'डेल! में उपस्थित क्रिया 
जाता है | जब मसविदे को एक सभा पास करदे , ओर दूसरी उसे 
स्वीकार करले तो वह दोनों सभाश्रों द्वारा पास हुआ समझा 
जाता हे । 

किसी मसविदे के विचार या संशोघन के लिए. सिनेट को अ्रधिक्र. 
से-अधिक नव्वे दिन का समय दिया जाता है | यदि सिनेट इतने समय 
में मतविदे को रह को करदे, या उसमें ऐसे संशोधन करदे जिन्हें 
'डेल? स्वीकार न करे, तो यदि डेल चाददे तो वह मसविदा श्८० दिन 
बाद दोनों समाश्रों द्वारा पाल हुआ सम्रझा जाता है। इस प्रकार 
सिनेट अधिक-से-अधिक २७० दिन तक किसी कानून के बताने की 
कारवाई कोरोक सकती है | 

दोनों समाश्रों द्वारा पास होने पर मसविदा प्रधान मंत्री द्वारा 
प्रेसीडेंट के हस्ताक्षर के लिए. उपस्थित किया जाता है, ओर उसके 
हस्ताक्षर होने पर वद्द कानून बन जाता है, और अमल में आता है । 
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घन सम्बन्धी ( कर क्गान या ऋणा तने श्रादि ) कानूनी मसविदे 
का विचार 'डल' में ही आरग्म हासकता है, सिनेट में नहीं। इत्र” में 
पास हाजाने पर वह मस॒दिदा धिनट में जाता है, और वहाँ यदि कोई 
संशोधन दवा ता उसके सहित, अ्रथवा बिना संशाधन इक्कीस दिन के 
भीतर 'डल्न! में वापिस श्राजाता है । यदि इक्तीम दिन के भीतर वह 
वापिस न आये, या एस संशाधघर्नों सद्दित श्राय जिन्हें 'डल्न! स्वीकार न 
करे, ता वह दानों सभाश्रों द्वारा पास हुआ धमका जाता है । 
न्यायालय --अधयलंइ की सर्वोच्च अदालत 'घुप्रीम कोट? है; 
उसमें चीफ-जस्टिस तथा चार श्रन्य जजञ्ञ होते हैं। उसमें हाईकोंट 
के प्रत्येक फेतले की अ्गील होसकती हैं, और उसका निर्णव अन्तिम 
द्ोता है। 68 द्वाईकोट में एक प्रेसीडेन्ट ( अश्रष्यक्ष ) तथा 
पांच साधारण जज्न होते हैं। उसमें सब प्रकार के मामलों 
फेसला होसकता है, चाहे वह दीवानी द्वो या फौजदारी । उसे यह 
निर्णय करने का भी अधिकार हे कि कोई कानन वध है या नहीं। 
प्रत्येक जज को अपना कार्य आरम्म करने से पूव निर्धारित प्रकार की शपथ 
लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य कोर्टों के लिए जत्ों की नियुक्ति 
प्रंसीडट ( राष्ट्रपति ) द्वारा की जाती है, ओर वे अपना काय सम्गादन 
करने के लिए सवंथा स्वतंत्र हे; वे केवल शासन-विघान और कानून के 
अधीन होते हैं | कोई जज अउने पद से केवल दुराचार या अ्रयेग्यता 
के कारण ही प्रथक्‌ किया जा सकता है, और तब भी यह आवश्यक हे 
कि पालिमेंट को दोनों सभाएँ उसे प्रथक्‌ करने का प्रस्ताव गस करे । 
जब ऐसा प्रस्ताव पास द्ोजाता है तो प्रधान मंत्री उसे राष्ट्रपति के पास 
मेजता हे, और राष्ट्रपति उक्त जज को प्रथक्‌ करता है । सुप्रीम कोर्ट ओर 


द्वाईकोट के अतिरिक्त विविध क्षेत्र वाली अन्य बहुत-सी भदालतें हैं। 
अ्ञयलेंड के किमी फैसले की अपील श्रव इज्ललैण्ड को प्रिवी-कॉसिल में नहीं 
होती 
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अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध -आयलेंड का आदर्श ऐसी शान्ति, 
श्रौर भित्रता-पूण हदयांग है, जिसका आधघ? श्रन्तराष्ट्रीय न्याय 
ओर सदाचार द्वो। यद राज्य अन्य राज्यों से व्यवद्दार करने में 
अन्तराष्ट्रीय कानून के उन रसिद्धान्तों को स्वॉकार करता है, जा 
साधारणतया मान्य हाते हैँ । विदेश-नीति सम्बन्धी व्यवद्दार सरकार 
द्वारा किया जाता हे, ओर वह इसके लिए कानून द्वारा निर्धारित 
पद्धति या संस्थाओं का उययोग करती है। सरकार द्वारा किये हुए 
सुल्नदनामे ( 'एग्रीमेंट' ) 'इल' के सामने उपस्थित किये जाते हैं । 
जिस सुलद्दनामे के अनुसार राज्य को कुछ खच करना आवश्यक द्वो, 
उसका बन्धन राज्य पर उसी दशा में होगा, जब कि डेल उसकी शर्तों 
को स्वोकार करले | किसी अन्तराष्ट्रय सुलदनामे का वद्दी स्वरूप राज्य 
को मान्य दोगा, जो आयरिश पालिमेंट की दोनों सभाएं निश्चित 
करे । 
नागरिकों के मूल अधिकार -- इस राज्य की शासन- 

पद्धति की एक बड़ो विशेषता यद्द है कि यहाँ शाप्तनन-विधान में ही 
नागरिकों के मूल अधिकारों का समावेश हे। सुख्य-मुर्ग मूल 
अधिकार निम्नलिखित हैं: -- 

( के ) समस्त नागरिक । पुरुष हों या स्त्रियाँ ) कानून के सामने 
समान हैं । 

( ख ) राज्य अपने कानूनों द्वारा नागरिकों के वेयक्तिक अधिकारों 
की रक्षा करने का जिम्मा लेता है । 

( ग ) राज्य प्रत्येक नागरिक की जान, माल ओर कीति सम्बन्धी 
अधिकारों की, अनुचित आक्रमण से, रक्षा करेगा । 

(घ ) राज्य द्वारा नागरिकों को कुलोनता ( 'नोबिलिटी! ) 
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सम्बन्धी उपाधि नहीं दी जायगी | 

( च ) ऐसो शिकायत मिलने पर कि कोई व्यक्ति कानून के 
विरुद्ध बन्दी ( केदी ) बना कर रखा गया है, ह्वाईकोट तथा प्रत्येक 
जज इस विषय की जाँच करेगा ओर उचित समभने पर उसे भक्त 
किये आने की श्राज्ञा देगा | 

(छु ) किसी नागरिक के रहने के स्थान में कोई व्यक्ति उसकी 
सम्मात या अनुमति बिना, कानून के अनुसार दी घुस सकता है। 

( जज ) प्रत्येक 5५क्त को घामिक स्वतंत्रता दोगा। । किसी धमं का 
पक्षपात नहीं किया जायगा । राज्य केथलिक धम की विशेष स्थिति को 
मान्य करता है, जिसके अनुयायी यहाँ कै बहुसंखयक नागरिक हें । 

( भझ ) प्रत्येक व्याक्त का भाषण तथा लेखन सम्बन्धी स्वतंत्रता 
दोगो; ओर, सबको बिना शस्ज्रों के एकत्र होने का अधिकार द्वागा । 

(८ ) प्रारम्भिक शिक्षा निश्शुल्क द्वोगी | राज्य शिक्षा सम्बन्धी 
अन्य सुविधाओं ओर संस्थाओं की व्यवस्था करेगा | 

(5 ) राज्य की प्राकृतिक धर्म्ात्त विदेशियों को नहीं दी 
जायगी । 

(ड ) राज्य नागरिकों के पारिवारिक संगठन ओर सत्ता की रक्षा 
का जिम्मा लेता है | 

(ढ़ ) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि माताएँ श्रपनी 
आशिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा श्रम करने को वाध्य न हों, 
जिससे वे अपने घर सम्बन्धी कतव्य पालन न कर सके । 

(त) राज्य विवाह प्रथा की रक्षा करने को प्रतिज्ञा करता है; विवाद- 
विच्छेद ( तलाक ) कम्बन्धी कोई कानून नहीं बनाया जायगा। 

( ये ) ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जायगा, जिससे लोगों को 
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उनकी निज्ो जायदाद पर अंधकार न रहे, या सम्पत्ति को दृस्तान्तर 
करने या वसीयत करने आदि में वाघा हो | 

समाज-नोति सम्बन्धी सिद्धान्त--पाछिमेंट के पथ- 
प्रदशन के लिए विधान में समाज-नोति सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त दिये 
गये हैं । उनका उद्दृश्य यह दे कि राज्य में सम्पात्त का वितरण और 
साख की ब्यवस्था इस प्रकार हो कि उसे सवृसाधारण जनता का 
हित हो, भूमि पर निर्वाह करनेवात्ते पारिवारों की सुरक्षा हो, ओर 
प्रत्येक नागरिक को अपनी यथेष्ट श्राजीवका की प्राप्ति का अधिकार 
हो | राउय इस बात का जिम्मा लेता हे कि श्रशक्त, बालक, विधवा, 
झनाथ ओर बूढ़ों की आवश्वकतानुतार सद्दायता को जाय; वह इस 
बात का प्रयत्न करेगा कि नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता वश कोई 
ऐसा पेशा करने के लिए बाध्य न हाना पड़े जो स्त्रियों (या पुरुषों ) 
के करने योग्य न हो, अथवा उनको आयु या शक्ति के अनुकूल 
नद्दो। 

विधान में संशोधन केसे हो ९. यदि शासन-विधान में 
कोई संशोघन ( अथवा परिवर्तन या परिवद्धन ) करना अभीष्ट हो तो, 
इस विषय का प्रस्ताव 'डेल” म होगा, ओर जब वद्द प्रस्ताव पालिमेंट 
की दोनों ठभाओं में पास होजायगा, या कानून के अनुसार पास समकभका 
जायगा तो जनता का निर्णय जानने के लिए. उस पर निर्वाचकों का 
मत लिया जायगा | यदि निर्वाचकों का बहुमत उश्ठ संशोधन के पक्ष 
में होगा तो वह संशोषन जनता द्वारा मान्य समझा जायगा। तदनन्तर 
उस पर प्रेशीडट के हस्ताक्षर दोजाने के बाद वह अमल में लाया 


जायगा। 
प्रथम प्रसिडुट के पद ग्रदण करने से तीन साल तक तो विधान 
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में हंशोघन या परिवतन साघारण पद्धति से, पालिमेंट की दोनों सभाश्रों 
को स्वीकृति सं, होतकता था | इस समय के बाद होने वाले संशोधनों 
के ए ऊपर बताया हुई व्यवस्था है । 


* आह िवरनकम्थलककम्कभ.. 


सालहवाँ परिच्छेद 


स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश 
[ (क) केनेंडा, (ख) दक्षिण अ्रफ्र का का यूनियन, (ग) भास्ट्रेलिया, 
(घ) न्यूजीलेंड ओर, (च) न्यूफाउंडलैंड | 





न मत मगर 

जो शासनपद्धतियाँ सम्गृद्धि और सोहाद बढ़ाती हैं, और जो हमारे 
साम्राज्य के अधीन राज्यों के लिए स्थायो रद्दी हैं, प्रायः वहीं शासन- 
पद्धतियाँ हैं जिनझी रचना स्वयं उन लोगों ने की, जिन्हें उनके अनुसार 
रहना था | सर जान साइमन 

अज्वरेजों के उपनिवेश पंधार के मिन्न-भिन्न भागों में हैं। सब 
उपनिवेशों में से केवल पाँच स्व॒राज्य-प्राप्त हं;-केनेडा, दक्षिण अफ्रीका 
का यूनियन, आस्ट्रेलिया, न्यूचीलेएड, और न्यूफाउन्डलेंड | इन उपनि- 
बेशों का कुल क्षेत्रफल लगभग ७९ लाख वर्ग मील, शअ्रथात्‌ समस्त 
ब्रिटिश साम्राज्य के आधे से श्रविक ई | हम इन उपनिवेशों में से एक- 
एक की शासनपद्धति का वणन करते हैं । 

स्मरण रहे कि इन उपनिवेशों की शासनपद्धति कुछ उच्ली ढंग की हे, 
जैपी ग्रेट-ब्िटेन की, ओर क्योंकि उसका विचार इस पुस्तक के प्रथम 
खंड में विस्तार पवेक किया जा चुका है, इन उपनिवेशों के सम्बन्ध में, 
संज्ञेप में ही ल्िखसा जाता हैं। इन उपनिवेशों का त्रिटिश सरकार से जो 
सम्बस्थ है, वह चौदहवें परिच्छुद में व्योरेवार बताया गया है, अतः 
यहाँ उसके दाहरान को श्रावश्यकता नहीं । 

१६ 
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(के) 
केनेडा 


यह उपनिवेश उत्तरी अमगीका का उत्तरी भाग है। यहाँ की 
गोरी जनता उन लोगों की है, जो सतरद्ववीं शताब्दी में योरप के 
धामिकः शअत्यचारों के कारण यहाँ श्राये थे। इस उपनिवेश के भिन्न- 
भिन्न भागों में अंगरेज समय-समय पर श्राकर बसे; कुछ भाग युद्ध या 
संधि से भी ब्रिटिशसाप्राज्य में आये हैं । इस उपनिवेश का कुल न्षेत्रफल 
पेंतीप लाख वर्गंमील हैं | यहाँ की जनछंख्या सन्‌ १६३१ की गणना 
के अनुसार एक करोड़ चार लाख थी । 
ऐतिहासिक परिचय--योरपीय जातियों में खबसे पहले 
यहाँ ग्राकर बसने वाले फ्रांतीमी थे | अंगरेज़ यहाँ बहुत पीछे, सन्‌ 


१७१३ ई० से झाने लगे | उस वर्ष फ्रांस ओर इंगलेंड की एक लम्बी 
लड़ाई ख़तम हुई, और, फ्रांस ने अंगरेज्नों को केनेडा का कुछु भूमि तथा 
न्‍्यूफा उन्डलैएड प्रदान किया । केनेंडा का कुछ श्लौर भाग इगलेंड को, 
फ्रांस से, एक दूसरी लड़ाई की सुलह द्वोने पर, मिला । 

केनेडा फे उत्तर में अंगरेज़ों का बल अधिक था, ओर दक्षिण 
भाग में फ्रांशीसियों की संख्या विशेष थी | ये ओऔपनिवेशिक आपस में 
लड़ते रहते थे । इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १०८३९ में लाड 
डरदम को यहाँ भेजा कि वह जाँच करके बतलाव कि ?न दोनों भागों 
का पारस्परिक मनोमालिन्य किस प्रकार दूर हो | लाड डरइम की रिपोट 
केनेडा के राजनेतिक इातहास में बढ़े महत्व की है। केनेडा में उस 
समय जातिगत विद्वेष बहुत अधिक था, अंगरेन् श्र फ्रांतीती बात-बात 
में आउस में लड़ते झगड़ते थे; भ्रविद्यांचकार छाया हुआ था; केनेडा| 
वाले उस समय अपने देश की रच्चा करने में भी अ्रसमय थे | यह सब 
होते हुए भी, लार्ड डरदम ने अपनी रिपोट में उदारता और दुरदशिता- 
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पूवक, जोरदार शब्दों में यद्द सिफ़ारिश की कि केनेडा को उत्तरदायी 
शासन दिया जाय; उसके दोनों भागों को मिलाकर उनका शासन 
केनेडा की पालिमेंट के अधीन कर दिया जाय | इंगलेंड के कुछ 
राजनीतिश इससे सद्मत न थे, व दमन-नोति के पक्ष में थ,सब 
असंतोष ओर विद्रोह का, उनको दृष्टि स एक ही उपाय था, दमन ओर 
बल-प्रदर्शन द्वारा शिक्षा देना । परन्तु केनेडा के, और स्वयं इगलँंड 
के, सौभाग्य से उनकी कुछु न चली; ओर ब्रिटिश सरकार ने लाड 
डरदम की रिपोट स्वीकार कर ली | 

शासनपद्धति-- सन्‌ १८६७ ई० में ब्रिटिश पारक्तिमेंट में, 
(ब्रिटिश उत्तरी श्रमरीका कानून! पा होगया | इसमें उन प्रस्तावों को 
कानूनी रूप दियः गया, जो क्यूबेक ( केनेडा ) में सुदीघ वादविवाद 
ओर अन्ततः समझौते के फल-स्4रूय, स्वय केनेडा वालों ने किये थे । 
पदले पुराना केनेड। ( आन्टेरिया ओर क्यूवेक ), नोवास्‍्कोशिया तथा 
न्यूत्रंजविक एक राज्य में मित्ते | पश्चात्‌ सन्‌ १८७१ ई० में ब्रिटिश 
कोलम्बिया भी इसी संघ में सम्मिलित होगया । न्यूफा उन्डलेंड इस संघ 
में सम्मिलित नहीं हुआ | केनेडा को शासनवद्धति १८६७ के उक्त 
कानून के भनुसार है, जिसमें पीछे समय-समय पर आवश्यक संशोधन 
हुए हैं । ये संशोधन केनेडा की सरकार की इच्छानुसार ब्रिटिश पालि- 
मेंट ने किये हैं | केनेडा का विधान थिद्धान्त से संघात्मक*,कठिनाई से 
से बदलने वाला, ओर लिखित है | इन बातों में यद्द अपने निकटवर्ता 
संयुक्त राज्य अमरीका की शासनपद्धति से मिलती है; इंगलैण्ड से 
नहीं | परन्तु व्यवद्वार में केनेडा की शासनपद्धति ब्रिटिश शाघनपद्धात 
की द्वी नकल है । 





* संघात्मक शासनपद्धति के लक्षण इस परिच्छेद के अन्त में बताये गये हें । 
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संघ-पालिमेंट--+ नेडा की पालिपेंट की - दो षभाएं हैं; 

( १ ) सिनेट ओर (२) 'कामनः?-समा | थिनेट में ९६ सदस्य दोते हैं । 
ये केनेडा की सरकार की सिफ़ारिश पर, इगलेंड के बादशाह की श्रोर से, 
केनेडा के गवर्नर-जनरल द्वारा जन्म भर के लिए नामग्रजद किये जाते 
हैं; इसमें शर्त यद्द होती हे कि उनकी आयु ३० वष से अ्रधिक की हो, 
व विदेशी न दो, ओर उनमें से पत्येक के पःस चार हज़ार डालर 
अर्थात्‌ लगभग बारद हजार रुपये कों जायदाद दो। 'स्वीकर! 
( अध्यक्ष ) सदित १३ सदस्यों का 'कोरम? दोता है । 

केनडा के भिन्न-भिन्न भागों स लिये जान वाल सदस्यों को संख्या 
कानून से निर्धारित है। गवरनंर-ज्ननरल को सिफारिश से चार भागों का 
एक-एक या दा-दा सदस्य ओर लिये जा सकते हैं| इस प्रझ्तार सदस्यों में 
आढ तक वृद्धि हा सकती है। सिनट के कुल्न सदस्यों छो सख्या १०४ 
से श्रधिक नहीं हा सकती | 

कामन'-सम;। की आयु प्रायः पांच वर्ष की होती है। यह 
जनता की चुनी हुई द्वाती है, इसके सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक 
बालिग स्त्री-पुरष को मत देने का श्रधिकार है। इसके सदस्यों म से 
६५ क्यूबेक प्रान्त के हांते हैं । यह संख्या १३३१ की मनुष्य गणना के 
आधार पर ४४, १८६ व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि के दिध्षाब से, 
निश्चित की गयी थी। अन्य प्रान्तों के प्रतिनिधियों को संख्या का 
जनता से यद्दी अनुपात रहता हे; और उनकी कुल सख्या प्रत्येक 
मनुष्य-गणना के बाद दोनेवाले निवांचन में बदलती रहती है। 
सन्‌ १६३५ में 'कामन'-सभा के कुल सदध्य २४५ थे | काय संचालन 
के लिए. “स्पीकर! ( अध्यक्ष ) सद्दित कम-से-कम २० सरुद॒स्यों की 
उपस्थिति शवश्यक होती हे । 

निम्नलखित विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार 
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एक मात्र संघ-पालिमेंट को हेः--- व्यापार और वाणिज्य, खाबंजनिक 
ऋण, कर-निर्धारएण, डाक, सेना और देश रक्षा, मुद्रा ओर टकसाल 
आदि | कृषि ओर आवास विदेशियों का इस राज्य में आना) श्रादि | 
कुछ विपयों का कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है, और प्रान्तों 
को भी | संघ का बनाया कानून सब प्रान्तों में लागू होता है; और 
कोई प्रान्त इन विषयों के सम्बन्ध में उसी दशा में और उसी धीमा तक 
कानून पेना सकता है, जबकि बड़ संघ के कानन से असंगन न द्वो । 
गवने र- मनग्तत ओर प्रबन्धका रिणी सभा-- 
चौदहव परिच्छोद में बताया जा चुका है कि यहाँ के लिए गवन र-जन- 
रल की नियुक्ति इंगलड के बादशाह द्वारा होती है। उसे अपने कार्य 
में प्रिवी-कोंसल से सहायता मित्रती है, जिममें मंत्रिमडल के सदस्य 
तथा कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं । सन्‌ १६३३४ में जिस मंत्रिमंडल का 
संगठन हुआ, उसमें प्रधान मंत्री के श्रतिरिक्त १५ श्रन्य मंत्री थे । 
इनमें से एक विभागहीन मंत्री था, ओर शेष को भिन्न-भिन्न काय सौंपे 
हुए थे । मंत्री अपने शासन कार्य के लिए 'कामन”-समा के प्रति 


उत्तरदायी होते हैं । 
प्रान्तीय शासन-रेनेडा के नो प्रान्तों में से प्रत्येक में एक 


एक लेफ्रिटनेन्ट-गवर्नर रहता है, जो इस राज्य के गवनर-जनरल द्वारा, 
प्रबन्धकारिणी सभा को सलाह से, नियुक्त किया जाता है। श्राठ 
प्रान्तों में एक-एक, और एक ( क्यूबेक ) में दो व्यस्थापक सभाए हैं । 
प्रान्तीय मंत्री अपने शासन-कार्य के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के 
प्रति उत्तरदायी रद्दते हैं। प्रान्तीय सरकार उन्हीं अधिकारों का उप- 
योग कर सकती हैं जो उसे केनेडा की केन्द्रीय सरकार दारा प्राप्त दो | 
इस राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश और यूकोन प्रदेश का शासन कॉंपिल- 
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युक्त कमिश्नर करते हैं | 

निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार एक- 
मात्र प्रान्तीय व्यवस्थायक मंडलों की है ॥-- प्रान्तीय शासनपद्धति का 
संशोधन ( लेक़िटनेन्ट-गवनर के पद के विषय को छोड़ कर ), 
प्रान्तीय राजस्व, प्रान्तांय अधिकारियों की नियुक्ति और वेतन, 
प्रान्तोथ न्यायालय, प्रान्त का सीभा के अन्दर की रेल, नहर, 
तार, सावन्ननिक भूमि को विक्रो, अस्यताल, आदि । गवनर-जनरल 
किठी प्रान्ता व कानून को रद्द कर सकता है, पर यह काय अपने मत्रि- 
मंडल की सलाद से करता है। 

विधान में संशोधन केसे हो सकता हैं --केनेडा के 
प्रांतों की शासनपद्धति के संशोषन का उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है । उघ की शासनपद्धति के विषय में संघ-पा लंमंट कोई संशोघन नहीं 
कर सकती | ऐता संशोधन ब्रिटिश पालिमेंट दी करती है, ( वह 
यह काय केनेडा की पालिमेंट तथा जनता की इच्छानुसार ही करती 
हे )। विधान में इस प्रकार का प्रतिबन्ध दान का कारण यद्द है कि 
उसके बनाये जाने के समय यहाँ के केथलिक घधर्मातुयायां फ्रांछीरियों 
को, अल्यसंख्यक होने के कारण, जातिगत आशकाएं थीं । अतः केनेडा। 
की पालिमेंट को विधान-संशोघन का अधिकार नहीं दिया गया । 
(खत) 
दक्षिण अफ्रीका का यूनियन 

दक्षिण अ्फ्रोका के यूनियन के चार भाग हैं :--(१) केप-आफ- 
गुड-द्वोप या उत्तम-आरा अंतरीप, (२) नेटाल, (३) ट्रांधवाल, और 
(४) भारेंज फ्री स्टेट । इन चारों का त्षेन्नफल पौने पांच लाख वर्ग 
मील, और जनसंख्या ( सन्‌ १९३६ की गणना के अनुसार ) 
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छियानवे लाख है। राजधानी प्रीटारिया है । दक्षिण श्रफीका में कई अन्य 
प्रदेश भी हैं, और उनमें कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत भी हैं-- 
यथा बहुटोलैंड, विचुआनालैंड, रोडेशिया और सुआजोलेंड । इनमें से 
कोई प्रदेश उक्त यूनियन में सम्मिलित नहीं हे । 


ऐतिहासिक परिचय--उन्दरहवी शताब्दी के अंत में योरप 
वालों को उत्तमाशा अन्तरीप का ज्ञान हुआ, तब से वे लोग दक्षिण 


अफ्रीका में जाने, ओर पोछे क्रमशः वहाँ बसने लगे | सन्‌ १६७४७ में 
उत्तमाशा अन्तरीप के निकट, डच लोगों की एक बस्ती बनी थी । 
सन्‌ १७६९ ई० में इस पर अ्ंगरेजों का अधिकार होगया । डच लोग 
क्रमश: श्रफ्रोका के मीतरो हिस्सों में नये उपनित्रेश बसाते गये। येडच 
लोग बोभधर कहलाते हैं | इनकी नयी जगद्दों में श्रोर विशेष कर डरबन 
में अंगरेज ग्रा बसे, श्रौर श्रन्तत: १८४४ ई० में नेटाल अंगरेजी राज्य 
में मिला लिया गया | तब अ्रधिकांश बोशअर लोगों ने पीछे हट कर 
शआरेन्ज फ्री स्टेट और ट्रांथवाल के प्रजातंत्र राज्य स्थापित किये, परन्तु 
इगलेंड उन पर शअ्रधिकार करने का प्रयत्न करता रद्दा | अन्ततः$ ये 
दोनों राज्य क्रमश; १८८८ और १६०२ में अभरेजों के भ्रधीन 
होगये । 
इस पकार दक्षिण अफीकरा के चार उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्तगंत द्वो गये। सन्‌ १३०६ ई० में आरेन्‍्ज फ्री स्टेट तया ट्रांस- 
वाल को स्वराज्य प्राप्त दोगया, और तोन वर्ष बाद सन्‌ $६०६ में 
अन्तरीप उपनिवेश, नेटाल तथा उक्त दोनों राज्यों का मिलाकर एक 
सम्मिलित राज्य स्थापित किया गया | इसका नाम दक्षिण अफोका का 
यूनियन? हुआ । 
शासनपद्धति- इस यूनियन की शासनपद्धति रुनू १६०४ 
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ई० के दक्षिण-अफीका-कानून के श्रनुखार है । यद शासनपद्धति दक्षिण 
अफोका वालों के बाद विवाद आर तक-वितक से ही निश्चित हुई थी; 
ब्रिटिश पालिमेंट ने इसर्म कुछ परिवर्तन किये बिना ही, इसे स्वीकार 
कर लिया था । 

सन्‌ १६०६ के बाद, समय-समय पर शासन-विघान में आवश्य- 
कतानुसार सथाचन द्वाते रहे हैं। सशाघन दक्षिणु-अफीका-यूनियन को 
पालिमेंट द्वारा ही किये जाते हैं | आ्रान्तम संशोधन सन्‌ १६८७ में किया 
गया था । 

यूनियन-पालिपेंट >यूनियन की पालिंमेंट में दा सभाएं हैं।--- 
(१ )सनेट और (२) असेम्वली | इनके अधिवेशन केंपटाउन 
में दोते हैं| सिनेट म॑ चान्तोंत सदस्य द्वोते हैं । इनम से आठ मसपरिषद 
गबवनर-जनरल द्वारा नामजद किये जाते हैं. इन आठ सदस्यों में से 
चार विशेषतया इसलिए लिये जाते हैं रि उन्हें गेर-योरपियन जातियों 
की उचित आवश्यकताशों और इच्छाश्रों का ज्ञन द्ो। शेष ३२ 
सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तोय व्यवस्थापक मंडलों की संयुक्त सभा द्वारा 
द्ोता है | प्रत्येक प्रान्त का व्यवस्थापक मंडल आठ5-अआठ सिनेटरों 
( सिनेट के सदस्यों ) का चुनाव करता है। मिनेट कौ आयु दत वर्ष 
होती है| योरपियन ब्रिटिश प्रजा के व्यक्ति ही सदध्ष्य होसकते हैं | 
सदस्य बनने के लिए उम्मभेदवार कम-से-कम तीस वष का होना 
चाहिए, उसमें किसी प्रान्त के निर्वाचक्र को योग्यता होनी चाहिए । 
उसके लिए यह भी श्रावश्यक है कि वद दरक्षिण-अफ्रोका के यूनियन 
में पांच वध रहा दो, और उसके पास कम-से-कम पांच सो पौंड की 
जायदाद ही | कोरम बारह #दस्यों का द्वाता है । 

सन्‌ १६३६ के नेटित-प्रतिनिधित्व कानुन के श्रनुसार, यद्ट व्यवस्था 
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को गयी है कि सिनेट में मुत्त निवाध्तियों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दोसके, और 
नेटित्र प्रतिनिधि कोंसिल की स्थापना की जाय | इस व्यवस्था से चार 
सिनेटर चुने जाया करेगे, प्रत्येक प्ररन्त स एऋएक प्रतिनिधि द्वागा । इस 
प्रकार निर्वांचित सिनटरों का काय-काल पाँच-पाँच वर्ष होगा। डनके 
निर्वाचित किये जाने के ल्षिए उनमें उन्हीं योग्यताश्ं का होना आवश्यक 
है, जा अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों में हाती हैं । 

अमेम्बली में, १९३६ को मनुष्य-गणना के सम्बन्ध में नियुक्त 
कमोशन की सिफारिश के अजुतार, १५० सदस्य हैं; प्रत्येक प्रान्त के 
सदस्यों को संख्या मिन्न-भिन्न है।# इक्कोस वर्ष से अधिक आयु के 
प्रत्येक व्यक्ति ( पुरुष या सत्रा ) को मताधिकार है। सदस्य योरपियन 
ब्रॉयिश प्रजा के ही व्यक्ति दो सकते हैं, जिनमे निर्वाचक की योग्यता 
दो, और जो यूनियन में पांच व रहे दो | असेम्पली की आयु पांच 
बष होती है | हेप के नेटिव निर्वाचकों को असेम्बली के लिए तीन 
अ्रतरिक्त सदस्य चुनने का अधिकार है, ये सदस्य पांच वध तक बने 
रहते हैँ; चाहे इस बीच में असम्बली भंग दी क्‍यों नदोजाय । श्रसेम्बली 
में कारम तीस सदस्यों का होता है । 

दानों सभाओं के अत्येक सदस्य को राजभक्ति को शपथ लेनी पड़ती 
हे । एक सभा का सदस्य, दूसरी सभा की सदस्यता के लिए निर्वाचित 
नद्दीं हो सकता । परन्तु मंत्रों उस सभा में भी उपस्थित हीं। सकृता तथा 
भाषणं दे सकता हे, जिसका वह सदस्य न दो; दाँ वह अपना मत उसी 
सभा में दे सकता हे, जिसका व सदस्य हो। निम्नलिखित बाते 
सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ मानी जाती हईं ;--(१) कोई ऐसा सर- 
कारी पद ग्रदण करना, जिससे आय द्ोती हो ( इसमें कुछ अपवाद 
ईं ), (२) दिवालिया होना, (३) घोर अवराध, और (8) पागलपन। 
. 5 उत्तमाशा अतरीप ५९, नाटाल १६, टरंसवाल ६०, आरेंज क्री स्टेट १५। 
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घन सम्बन्धी कानूनी मसविदे अ्रसेम्बली मं ही आरम्भ होते हैं, सीनेट 
उनमें परिवतन नहीं कर सकती | यदि असेम्बली में कोई कानूनी 
मसविदा दो बार स्वीकृत होजाय ओर सिनेट उसे अस्वीकार करदे तो 
गवनंर-जनरल उसे दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में पेरा करेगा 
ओर इधके निणय के अनुसार कानून बनेगा । 

नेटिव प्रतिनधि कौंसिल में २२ सदस्य होते हैं; 
चार नामजद, जो गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त हों; ओर 





छु; सरका रो: 


बारह निर्वाचित, जिनमें से तीन-तीन सदस्य प्रत्येक प्रान्त के द्वोंगे। 
इस कोंसिल का कार्य निर्म्नलखित विषयों का विचार करना ओर उन 
पर अपनी सम्मति देना है :-- (१) कोई प्रस्तावित कानून, जहाँ तक 
उसका सम्बन्ध नेटिव जनता से हो । (१२) कोई विषय, जो मंत्री इस 
कोंसिल के पास भेजे | (३) कोई विषय, जिसका व्यापक रूप से नेटिव 
लोगों से सम्बन्ध हो । 

गवनर-जनरल ओर प्रबन्धकारिणी सभा-- 
यूनियन का गवनर-जनरल इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त द्योता है । 
उसका वेतन यूनियन के काष से दिया जाता है। वह प्रबन्धकारिणी 
सभा की सलाह से काम करता है। उसमें, सन्‌ १२8 में, प्रधान मंत्री 
सहित १३ मंत्री थे, जिनमें से एक मंत्री नेटिव जनता से सम्बन्धित 
विषयों के लिए था, और एक विभाग रहित। मन्रियों की नियुक्ति 
गवर्नर-जनरल द्वारा, पालिमेंट के सदस्यों में से, द्ोती हे | प्रधान मंत्री 
को २४०० पौंड और अन्य मन्त्रियों को २५०० पौंड वाषिंक वेतन 
मिलता हे । 

प्रान्‍्तीय शासन--यूनियन के चारों प्रान्तों में एक-एक 
एडमिनिस्ट्र टर (शासक), एक-एक व्यवस्थापक परिषद, तथा एक-एक 
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प्रबन्धकारिणी कमेटी द्वोती है | प्रान्त का शासन एडमिनिस्ट्र टर के 
नाम से द्वोता है, उसे गवर्नरजनरल पांच वध के लिए नियुक्त करता 
हे | व्यवस्थापक परिषदों की श्रायु पांच-पांच वर्ष की द्वोती है, वे 
अपना समापति अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती हैं। उनके सदस्यों 
की संख्या इस प्रकार हे:-उत्तमाशा अ्न्तरीय ६१,नाटाल २५,ट्रांवाल 
५४७, आरज फ्रोस्टेट २५ । इन सदस्यों का निर्वाचन उसी पद्धति से 
होता है, जैसे पालिमेंट के सदस्यों का; परन्तु यह प्रतिबन्ध नहीं है कि 
वे योरपियन दी हों। फेप के नेटिव निर्वाचर्कों को प्रान्तीय व्यधस्थापक 
परिषद के लिए दो सदस्य निर्वाचित करने का अ्रधिकार है| प्रत्येक 
प्रान्तीय प्रबन्धका रिणी कमेटी में चार-चार मंत्री दोते हैं, उसका सभापति 
एडमिनिस्ट्र टर होता है । मंत्रियों का निर्वाचन व्यवस्थापक परिषदें 
करती हैँ। यद आवश्यक नहीं हे कि ये मंत्री अपने-अपने प्रान्त की 
व्यवस्थापक परिषद के सदस्य द्वों; उससे बाहर के भी व्यक्ति मंत्री 
चुने जा सकते हैं । 


प्रान्ती य व्यवस्थापक परिषद अपने क्षेत्र सम्बन्धी ऐसे ही आड्िनेन्स 
बना सकती है, जो यूनियन-पालिमेंट के कानून से असंगत न दों। 
उनके भाडिनेन्सों को गवर्नर-जनरल रह कर सकता है । 


विधान में संशोधन केसे हो सकता है १- यूनियन 
की पालिंमेंट निर्धारित नियमों के अनुसार, विधान में संशोधन कर 
सकती है। संशोधन सम्बन्धी कानून का मसलविदा पालिमेंद कौ 
दोनों समाओं के संयुक्त अ्रधिवेशन में पास होना चाहिए; उसके तीसरे 
वाचन के समय दोनों सभाश्रों के कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो- 
तिहाई उससे सहमत होने चाहिए। 


१३२ त्रिटिश साम्राज्य शासन 
(ग) 
आस्ट्रालया 
आस्ट्रेलिया मद्दाद्वोए अपने श्राकार में भारतनष से भी बड़ा है। 
इसका क्षेत्रत्ल लगभग तीस ला'ब वगमील है | परन्तु इसका अधिकांश 
भाग गैरआबाद है, इसकी कुल जनसंख्या सन्‌ १! ६३३की मनुष्यगणना के 
अनुसार सवा छा पठ लाख थी | सन्‌ १४३८ में यहाँ फ्री जनता लगभग 


तत्तर लाख होने का अनुमान किया गया था , शआस्ट्र लिया छ; प्रान्तों 
का मिलकर बना हुआ संघ है । 


ऐतिहांसिक परिचय --श्रास्ट्रोलिया के उत्तरी तट की 
खोज १६०६ में, सबसे प्रथम डच लोगों ने की थी | इस शताब्दी के 
अन्त में अंगरेज़ भी वहाँ गये | परन्तु खबने यद्दी सूचित किया कि 
भूमि बंजर है, शोर मूल निवासो भंगड़ालू हैं। अतः बहुत सपय तक 
खोज का वाप बन्द रहा। इस बीच में डच लोगों का सामद्विक प्रभुत्व 
जाता रहा | श्रन्त में केप्टेन कुक नामक अंगरेज १७६८ में वहाँ पूर्वी 
तट की शोर पहुँचा | उसने ख़बर दी कि यहाँ की भूमि उपजाऊ तथा 
बसाने योग्य है । 
सन्‌ १७८३ ई०७ में, श्रमरीका के धंयुक्त-राज्य कहे जानेवाले 
भू-भाग ब्रिटिश साम्राज्य से पथक्‌ द्ोगये थे। इस घटना से अंगरेजों 
का ध्यान आस्ट्रेलिया की श्रोर विशेष रूप से श्राकषित हुआ । बात 
यद्द थी कि श्रव तक कैदी या निर्वासित अंगरेज् अ्रमरीका भेज दिये 
जाते थे, पर अब वहाँ के लोगों ने उन्हें लेना अस्वीकार कर दिया। 
ये कैदी या निर्वासित व्यक्ति प्राय; वे लोग होते थे जो अपने स्वतंत्र 


धामिक या राजनैतिक विचारों के कारण अपराधी समझे जाते थे | 
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इन्हें रखने के लिए ब्रिटश सरकार अब ऐसी भूमि चाहती थी, जो 
ऐसी उपज्ञाऊ हो कि इन्हें खाद्य पदाथ प्राप्त करने में कठिनाई न हो, 
तथा जो इतनी दूर हो कि ये वहाँ से जल्‍दी इंगलेंड न आसके | ये दोनों 
बाते श्रास्ट्रेलया में पूरा हो सकती थीं। अत; सन्‌ १७८८ ई० में उक्त 
अपराधियों का जहाज़ यहाँ भेज दिया गया। इन्होंने इसे श्पमा देश 
समरका और ये उसको उन्नति में लग गये | पीछे इनके आन्दोलन से, 
१८४० में इगलेंड ने यहाँ अन्य अपराधियों को भेजना बन्द कर दिया । 
इस समय के लगभग, यहाँ सोने की खाने मिलजाने से देशोन्नति में 
बड़ी उत्तेजना हुईं । 

शासनपद्धति---क्रमशः अश्रास्ट्रेलिया के ओऔपनिवबंशिकों ने 
उत्तरदायी शासन की माँग पेश की और उसके लिए. आन्दोलन 
किया , पहले सन्‌ १८५१ ई० न्यूसाउथबेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण 
आस्ट्रलिया, ओर टसमानिया ने, जो सुधंगठित होगये थे, मिलकर 
अपनी शासनपद्धति का मसावदा तैयार किया | ब्रिटिश पालिमेंट को 
हसे स्वीकार करना पड़ा | पीछे १८३६ में क्कौन्सलेंड को, और १८३० 
में पश्चिमी आस्ट्र लिया को उत्तरदायी शासन दिया गया । पहले ये 
उपनिवेश आपस में सीमा आदि के लिए वादविवाद कर बेठत थे। 
अन्त में इन सबने एक संघ बना लिया और उसकी शासनपद्ध ति 
सन्‌ १६०० ई० में ब्रिय्श पालिमेंट से स्वीकृत कराली । तब से यहाँ 
उक्त षष के पालिमेंट के कानून के अनुसार, शासन होने लगा । उसके 
बाद समय-समय पर शासन-विधान में श्रावश्यकतानुसार संशोधन होते 
रहे हैं। संशोधन आस्ट्रेलिया की कामनवेल्थ की पालिपमेंट के 
दी कानून द्वारा हुए हैं। विधान में इस बात की व्यवस्था हे 
कि आस्ट्रलिया के संघ में किसी नये प्रांत का समावेश या निर्माण 
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किया जा सके | 
संघ-पालिमेंट--- सम्पूर्ण आस्ट्रेलिया ( कामनवेल्य ) ध्न्बन्धा 

कानून बनाने का अधिकार संघ-पालिमेंट को है। इसमें इंगलेंड के 
बादशाह के प्रतिनिधि स्वरूप गवनर-जनरल द्वोता है । उसके अतिरिक्त, 
पालिमेंट में दा तभाएँ हैँ ;--(१) सिनेट, और (२) प्रतिनिधि-सभा 
( द्वाउत-आफररेप्रज़टेटिवुज )। घिनेट में आस्ट्रेलिया के सब ( छुः ) 
पान्तों में से प्रत्येक के छुः-छुः, इस प्रकार कुल छुत्तीध उदस्य होते 
हैं, जो छः बष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्त के प्राय; आधे 
सद॒स्यो का नया चुनाव प्रति तीसरे वष होता है। सिनेट अपने सदस्यों 
में से एक को अयरना सभापति निवाचित करती दे | कोरम एक-तिहाई 
सदस्यों का होता हैं। 

प्रतिनिषि-सभा में लगभग ७५ सदस्य द्वांते हैं। आरस्ट्र लिया के 
प्र्येक प्रान्त के प्रतिनिधि, जनसंख्या के अनुपात से, लिये 
जाते हैं | जनसंख्या में अ्रन्तिम मनुष्य-्गणना का विचार किया जाता 
है, ओर मूल निवासियों का हिसाब नहीं लगाया जाता। जो प्रान्त 
प्रारम्म से दो सम्मिलित ईं, उनमें से किसी के पाँच से कम प्रतिनिधि 
नददीं लिये जाते | प्रतिनिधि-छभा का नया संगठन प्राय; तीन साल बाद 
दोता हे । वह अपने एक सदस्य को सभापति चुनती है | कोरम एक- 
तिहाई सदस्यों का होता हे । 

पालिमेंट की दोनों धभाओं का प्रत्येक सदस्य जन्मजात ब्रिटिश 
प्रजा का व्यक्ति दोना चाहिए, अ्रथवा उसे ब्रिटिश संयुक्त-राज्य या 
आस्ट्र लिया के किसी प्रान्त को नागरिकता प्राप्त कये कम-से-कम पाँच 
वध का समय द्वोजाना चाहिए । उसमें (वद्द पुरुष हो या स्त्री) 
वालिग द्वोने के अतिरिक्त निर्वाचक द्वोने की योग्यता द्दोनी, ओर 
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उसका श्रास्ट्रेलिया में तीन साल निवास कर चुकना आवश्यक है | 
यदि पालिमेंट का कोई सदस्य आस्ट लिया के किसो प्रान्त की पालिमेट 
का सदस्य दो तो उसे संघ-पालिमेंट में भाग लेने से पूर्व वढ़ सदस्यता 
छोड़ देनी चाहिए। मृल निवासियों ( नेटिव ) को छोड्कर शेष सब 
ब्रालिंग स्त्री पुरुषों को मताधिकार है । 
घन सम्बन्धी कानूनी मसविदों पर विचार करने का काये 
प्रतिनिधि-तमभा में ही हो सकता है, सिनेट में नहीं । पिनेट 
उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकतो । याद प्रतिनिधि-सभा 
किसी कानूनी मसविदे को दो बार स्वीकार कर ले और सिनेट 
उसे अस्वीकार करे तो गवरनर-त्तनरल दोनों मभाश्रों को भंग कर 
सकता है। यदि नये निर्वाचन के बाद फिर भी प्रतिनिधि-सभा उस 
मसविदे को स्वीकार करे श्रोर सिनेट अस्वीकार, तो दोनों सभाश्रों का 
पछंयुक्त अधिवेशन होता है, ओर उसके निणुय के अनुसार काम होता हे । 
संघ-पालिमेंट को विशेषतया निम्नलिखित विषयों के कानुन बनाने 
का अधिकार हेः-व्यापार, जहाज चलाना, राजस्व, मुद्रा, वेंकिंग, 
रक्षा; विदेशों सम्बन्धी विषय, डाक, तार, मनुष्य गणना, तोल, माप, 
रेल, ऐसे श्रोद्योगिक विषयों के झगड़े निपटाना जिनका क्षेत्र एक प्रान्त 
की सीमा से बाहर हो, और देश-स्थिति-सूचक आंकड़े ( स्टेटिस्टिक्स )। 
इन्हें छोड़कर, शेष सब विषयों के अपने - शपने क्षेत्र सम्बन्धी 
कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक प्रान्त को है। श्रगर किसी 
प्रान्त का कोई कानून उस विषय के संघ-कानून से असंगत ह्दो तो संघ- 
कानून मान्य द्ोता है। 
गवनर-जनरल और प्रबन्धगारिणी सभा-- 
प्रास्ट्रलिया का गवनर-जनरल इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता 
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है। वह प्रबन्धकारिणी सभा को सलाह से काम करता है, जिसमें प्राय: 
सात से ग्यारदद तक मंत्री होते हैँ। मंत्री प्रतिनिध-समा के सदस्यों में 
से लिये जाते हें, ओर उस सभा के प्रति उत्तरदायी होते ईं । 
प्रान्तीय शासन-आस्ट्रेलया में छ: प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त 
में बादशाद्द द्वारा नियुक्त एक गवनर रहता है, जो गवनंर-जनरल के 
अधीन नहीं होता । क्कान्तलेणठ में एक ही व्यवस्थापक सभा है, इसे 
छोड़कर अन्य प्रान्तों मे दा-दों व्यवध्यापक सभाएँ हैं, जिन्हें अ्रपने- 
अयने प्रान्त के लिए कानून बनाने तथा कर निर्धारित करने का 
अधिकार है | मताधिकार प्रत्येक वालिग स्त्रो पुरुष को है | 
इस शासनपद्धति को विशपताएं-.यहाँ की शासन- 
पद्धति की मुख्य-पमुख्य विशेषताएं निम्नलिलित हैं $--- 
१--पालिमेंट का दोनों सभाशओश्रो के निर्वाचन के लिए प्रत्येक 
बालिग पुरुष स्त्री को मताधिकार है । 
२-प्रानतों के गबनर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं 
ओर वे उससे सीधा सम्बन्ध रखते हैं | 
३--संघ-सरका ९ + वे ही अधिकार प्राप्त हें, जा उसे कानून 
द्वारा दिये गये हैं, शेष ठब अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हैं। 
४--प्रबन्धका रिणा सभा पूणुतः प्रतिनिधि-समा के प्रति उत्तर- 
दायी हे । 
४--शासनपद्धुति यहाँ की पालिमेंट का बहुमत श्रथवा प्रति- 
निधि-समा का अत्यधिक बहुमत दोने पर निर्वाचकों द्वारा सुगमता 
पूर्वक बदली जा सकती हे । 
विधान में परिवर्तन कैसे हो सकता है १-. 
विधान-परिवततन सम्बन्धी कानूनी मसविदा पालिमेंट को दोनों सभाओं 
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में स्पष्ट बहुमत से पास द्वोना चाहिए. । दोनों सभाश्रों द्वारा पास होने 
के कम-से-कम दा, ओर अधिक-से-अधिक छुः माद्व बाद उ8 पर प्रत्येक 
प्रान्त के निर्वाचकों के मत लिये जायेंगे। याद उपयु क्त मसबिदे को 
कोई सभा दो बा स्वीकार कर ले और दूसरी सभा डसे अस्वीकार करे 
तो भी गवर्नर-जनरल उस मखविदे के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रान्त के 
निर्वाचक्ों का मत ले सकता दे । यदि अधिकांश प्रान्तों में निर्वाचकों 
का स्पष्ट बहुमत उस मतविदे के पक्ष में हो, और मत देनेवाले 
समस्त निर्वाचक्ों का भी बहुमत उसके पक्ष में हो तो गवनर-जनरल 
उसपर ब्रादशाह की स्वीकृति ले लेता है, ओर वह कानून बन 
जाता है। 
(घ) 
न्यूजीलेंड 
इसमे दो द्वीप सम्मिलित हैं; उत्तरो द्वीप शोर दक्षिणी द्वीप | यह 
आस्ट्रलिया के दक्षिणा-पश्चिम में हे । इसका क्षेत्रकल एक लाख वर्ग 
मील अधिक से हे । मनुष्यगणना प्रति पांचवे वष द्वोती है। सन्‌ 
१६३१६ को गयाना के अनुसार यहाँ की जनउंख्या १५ लाख है। 
भूल निवासी 'माओरी” कहलाते हैं । 
ऐतिहासिक परिच4--योरपवालों को न्यूजीलैएड का पता 
सन्‌ १६४२ में लगा था। इसके किनारे की विशेष खोज कप्तान कुक 
ने सन्‌ १७६९ में की । सन्‌ १८३० ई० में यदाँ ओपनिवेशिक अ्रच्छी 
संख्या में आगये | ये उत्तरी द्वीप में बस गये। १८३६ में फ्रांस वालों 
ने इस भूमि पर अधिकार करना चाहा, पर अंगरेज़ों ने बाजी मारली | 
ठीक तरह बस जाने पर, ओपनिवेशिकों ने स्वायत्त-शासन को 


माँग उपस्थित की | ब्रियिश पालिमेंट ने सन्‌ १८५२ में यहाँ पालिंमेंट 
श्ष् 
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स्थापित करने का कानून बनाया, ओर पीछे इस कानून में समय- 
समय पर संशोधन किया। श्ास्ट्र लिया की भूमि से बहुत फासले पर 
स्थित होने के कारण, इस उपनित्रेश ने उतके ठंघ में सम्मिलित द्वोना 
पश्न्द नहीं किया, ओर अपनी शाधनवद्धति परथक तथा स्वतंत्र रखी । 
सन्‌ १६०८ से न्यूजीलेंड की पालिपेंट स्वयं ही यहाँ के शानन-विधान में 
संशोधन करती दै। विघान में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि मूत्र 
निवारतियों सम्बन्धी शासन-प्रबन्ध में, तथा उनके पारस्परिक व्यवद्धार 
में, उनके नियम तथा रीति-रिवाज का ध्यान रखा जाय, जहाँ तक कि 
वे मानवता के साधारण दिद्धान्तों से अध्ंगत न हों; श्रोर, कुछ ऐसे 
ज़िले अलग रखे जायें, जदद७ँ उनके नियम तथा रीति रिवाज का 
पालन दो । 
पालिपमेंट--यहाँ की पालिमेंट ( 'जनरल अ्रसम्बली! ) में 

दो सभाएँ हैंः--(१) व्यवध्थापक परिषद अर्थात्‌ 'लेजिस्लेटिव कोंसिल, 
ओर (२) प्रतिनिधि-सभा अर्थात्‌ 'हाउस- आफ रेप्रजटेटिव्सः | ब्यवस्था- 
पक परिषद्‌ के सदस्य ४३ तक हूंते हैं, जिनमें से माश्रोरों जाति के ३ 
सदस्य गवरनंर-जनरल द्वारा नयुक्त दोते हैं, ओर शेष सदस्य प्रति 
सातवें व निर्वाचित दह्ोते हैँ । उम्मेदवार बनने के लिए किमी जाय- 
दाद का रखना आवश्यक नहीं है । 

प्रतिनिधि-सभा में ८० सदस्य हूांते हैं, जो सवंताघारण द्वारा 
तीन वध के लिए चुने जाते हैं | इनमें से चार माओरी तदस्य होते हैं। 
सन्‌ १६१६ से स्त्रियाँ भी सदस्य द्वो सकती हैं। 

प्रत्येक पुरुष ओर स्री, जिसका नाम निर्वाचक-पूर्चा में दर्ज हो, 
सदस्य बन सकती है। योरपियन सदस्यों के निर्वाचन के लिए वे 
व्यक्ति मतदाता होते हैं, जो विदेशी न हों, एक साल तक न्यूजोलेंड 
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में और तीन महीने निर्वाचन-जिल्ले में रहे हों। कोई व्यक्ति एक 
से अधिक निर्वाचक-सूचियों में अपना नाम दज नहीं करा सकता। 
माओ्रोरियों के चारों निर्वाचन-जिलों में प्रत्येक बालिग माश्रोरी मत दे 
सकता है | स्त्रियों को मताधिकार सन्‌ १८४३ में मिला | 

यदि गवनर-जनरल किसी विषय का कानून बनवाना चाहता हे,तो 
बद्द उसका मसविदा पालिप्ेेंट की किसी सभा में भेज सकता है | दृत् 
पर नियमानुसार विचार किया जायगा। जब्र पालिपेंट की दोनों समाश्रों 
में किसी कानूनी मसविदे के सम्बन्ध में मतभेद होता हे, तो गवनेर- 
जनरल द्वारा दोनों समाश्रों का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है । 

गवनर-जनरल को अधिकार है कि वह पालिमेंट द्वारा पास किये 
हुए किसी कानूनी मशविदे को बादशाह की ओर से स्वीकार करे या 
असत्वीकार करे, अथवा उसे बादशाह कौ स्वीकृति के लिए रख छोड़े । 
बह उस मसबदे में आवश्यक संशोधन करके उसे पुनः पालिमेंट की 
सभाओ्रों के विचाराथ भेज सकता है। ऐसा द्वोने की दशा में सभाएँ 
उस पर नियमानुसार विचार करंगा। बादशाह की स्वीकृति के लिए 
रख छोड़ा हुआ कानूनी मसावदा उसकी स्वीकृति प्राप्त द्ोने तक 
अमल में नदों आयेगा । बादशाह उसे दो साल तक अध्तीकार कर 
सकता है । 

गवनेर-जनरल ओर प्रबन्धकारिणी सभा--यहाँ का 

गवनंरजनरल बादशाह द्वारा नियुक्त होता है, ओर साधारगतया 
प्रबन्धकारिणी सभा की सलाद से काम करता है | वह बादशाह का दी 
नद्दी, ब्रिटिश सरकार का भी प्रतिनिधि द्ोता है | उसका संयुक्त पद 
गवनरजनरल ओर कमांडरन-चीफ है। प्रबन्धकारिणी सभा में १२ 
मनत्री द्वोते हें, जो अपने शासन-कार्य के लिए, व्यवस्थापक सभा के प्रति 
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उत्तरदायी होते हैं । 

सन्‌ १८७५ ई० से प्रान्त तथा प्रान्तीय शासन व्यवस्था दृटा दी 
गयी, ओर प्रान्तीय अधिकारियों का कार्य गतरनंर को सौंपा गया, जो 
सन्‌ १६१७ से गवनर-जनरल कहद्दा जाने लगा । 

(च) 
न्यूफाउंडलेंड 

यह 3पनिवेश केनेडा के पृव में, एक छोट।सा टापू है। इसका 
क्षेत्ररल ४३ दजार वर्गमील और जनठंख्या लगभग तीन लाख हे । 
योरपवालों में, सब स पद्ल्ते इस का पता जोन केंबट ने सन्‌ १४६७ में 
लगाया या। इस उपनिवेश का ऐतिहासिक परिचय केनेड। के प्रसंग 
में दे दिया गया है । यद्द केनेडा के घंघ में सम्मिलित होने में सहमत 
नहीं हुआ । यद्द उतसे प्रथक ही है। 

शासनपद्धति; सन १९३४ से पूवे--फरवरी १६२६ से 
पूब यहाँ पालिंमेंट में दो सभाएँ थीं;--( १ ) व्यवस्थापक पन्षिद 
( लेजिस्लेटिव कौंसिल ), ओर ( २ ) व्यवस्थापक्र सभा (असेम्न्ली) । 
व्यत्रस्थापक परिषद में २४ से अधिक सदस्य नहीं होते थे । उनकी 
नियुक्ति गबनर द्वारा की जाती थी। व्यवस्थापक्र सभा में २७ 
निर्वाचित सदस्य द्वोते थे | स्त्रियों को सन १९२३ से मताधिकार था । 
यहाँ का गवर्नर इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियक्त द्ोता था। वह 
प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता था, जिसमें बारद्द से 
अधिक मंत्री नहीं द्वोते थे । 
वतेमान शासनपद्धति-- सन्‌ १६३३ में एक शाही कमीशन 

इस लिए नियुक्त किया गया कि न्यूफाउन्डलेंड कौ आथिक स्थिति की 
जाँच करके इस उपनिवेश की भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में अपनी 
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सम्मति सूचित करे | उस कमीशन ने यह सिफारिश की कि यहाँ के 
तत्तालीन व्यवस्थापक्ू मंडल तथा प्रबन्धकारिष्शों का स्थगित किया 
जाय, झोर जब तक यह उपनिवेश पुनः स्वावलम्बी न द्ॉजाय, यहाँ 
की शामन श्रौर व्यवस्था का पूर्ण अधिकार एक गवर्नर को रहे, जो 
एक कमीशन की सलाद से काय करे। कमीशन में छुः तदस्य रहें, 
जिनमें से तीन न्यूफाउन्डलेंड के हों, और तीनब्रिटिश टंयुक्त-राज्य के । 
कमी शन का सभागति गवनंर हुआ करे | कप्मीशन-युक्त गवनर स्वराज्य- 
प्राप्त उपनिवेशों से सम्बन्धित ब्रिटिश मत्नी के प्रति उत्तरदायी रहे | इस 
उपनिवेश के पुननिमाण-काल में राजस्त्र का साथधारण उत्तरदायित्व 
त्रियिश सरकार पर होगा। इन सिफारिशों के अनुसार, दिसम्बर सन्‌ 
१९३३ ई० से इस उपनिवेश का तत्कालीन शास।पद्धति स्थगित को 
जाकर, नयी व्यवस्था की गयी । 
>< >८ )< 

उत्तरदायी शासनप१द्ध ति -ब्रिश्श साम्राज्य के स्व॒राज्य- 
प्राप्त प्रदेशों की शासनपद्धुति का वणन ऊपर किया जा चुका है। मिन्न- 
भिन्न भागों को शासनपद्धतियों में कुछु-कुछु बातों में मेद है, परन्तु 
कई समानताएं भी हैं; यथा प्रत्येक प्रदेश में दो-दो व्यवस्थापक 
सभाएँ हैं, जिन्हें प्राय: छिनेट और प्रतिनिधि-समा कहा जाता है। 
घन सम्बन्धी कानूनी मसविदों के विषय में प्राय; पूर्णाधिकार प्रतिनिधि- 
सभा को द्वी होता है। मंत्रिमंडल भी इसी सभा के प्रति उत्तरदायी 
होता है । प्रत्येक प्रदेश में उत्तरदायी शासनपद्धति प्रचलित है, उसको 
मुख्य-मुख्य बातें ये हैं-- 
( १ )शासन सम्बन्धी सब काय प्रधान शाप्क के नाम से किये 


जाते हैं। वह व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदाता नहीं द्योतां, 
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इसलिए वह्द उसके द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता। इसे 
गवनर-जनरल, या गवनर कहते हैं । 

(१२) उसके काय मंत्रियों के परमश से, ओर उन्हीं के उत्तरदायित्व 
पर द्वोते हैँ | मंत्री नाममात्र से उसके द्वारा, परन्तु वास्तव में 
प्रजा-प्रतिनिधियों द्वारा; साघारणत; व्यवध्थापक मंडल के सदस्यों 
में से, चुने जाते हैं । 

( ३ ) इस प्रकार प्रतिनिधि, अपने निर्वाचित मंत्रियों द्वारा, देश का 
वास्तविक शासन करनेवाले होते हैं | 

(४ ) जब प्रतिनिधि-सभा का इन मत्रियों पर विश्वाप्त नहीं रदइता, ये 
( यदि व्यवस्थायक्न मण्डज्ञ को बख़ांस्त न करें ) त्यागपन्र दे देते 
हैं, ओर उनके स्थान पर नये मन्त्री चुने जाते हैं। 

(५ ) प्रवन्धक और व्यवस्थापक शक्ति उस दल के द्वाथ में 
होती हे. जिसका प्रतिनिषि-सभा में बहुमत हो | 

( ६ ) व्यवस्थायवक मण्डल ओर मन्न्रमएडल अपनी विवाद-प्रस्त बातों 
को, न्‍न्याय-विभाग के सन्प्रुख रखे बिना द्दी, तय कर लेते हैं। 

संघशासनपद्धति-.. भन्न-भिन्न भागों के शासन सम्बन्धी 
अधिकारों के विचार से, केनेडा ओर आस्ट्र लिया में जो शासनपद्धति 
प्रचलित है उसे संघ ( 'फिडरल” ) शासनपद्धत कहते हैं। दक्षिण 
अफ्रीका के यूनियन की शासनपद्धति के भी कुछ लक्षण इसी से 
मिलते हैँ | संघ-शासन वाल्ले राज्य में समग्र शासन-सत्ता एक कैन्‍्द्रीय 
सरकार के अधघौन नहीं द्ोती, वरन्‌ एक लिखित विधान के अनुसार, 
केन्द्रीय तरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में विभक्त होती है। व्यापार, 
युद्ध, सिक्का आदि जिन बातों का सम्बन्ध समस्त राज्य से हो, उनके विषय 
में नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल को द्वोता है 
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तथा उनको अमल में जाने का काम केन्द्रीय सरकार करती है । 
प्रान्तीय सरकार अपने-अपने प्रान्त के विषयों में उदाहरणवत्‌ धर्म, 
शिक्षा, उद्योग-घन्धों आदि के सम्बन्ध में--स्वाधीन रद्ती ईं। कुछ 
विषय ऐसे भी दढ्वोंते हें जिनके सम्बन्ध में अधिकार केन्द्रीय एवं प्रान्तीय 
दोनों सरकारों को द्वोते हैं । इन सरकारों के अधिकारों की सो माका निणुय 
करने के लिए एक प्रधान न्यायालय रहता है, जिसे संघ-न्यायालय 
कहा जाता हे | छंघ विधान संघ में सम्मिलित दोनवाले राज्यों का 
एक प्रकार से सचिपतन्र होता है, जितके अनुसार वे अपने कुछु अधिकारों 
को अपने श्रधीन रखते हैं ओर कुछ को केन्द्रीय सत्ता के सुपुद कर 
देते हैं । 

इसके विपरीत, एकात्मक ( 'यूनीटरी?) शासनपद्धति वाले 
राज्यों में सब शासन सत्ता केन्द्रीय सरकार के अघीन हींती है। यदि 
वह उांचत समझे तो वह अपने कुद आधकार प्रान्तीय सरकारों को दे 
सकती हैं । केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों के अधिकार घटाने- 
बढ़ाने, एवं उनकी संख्या या स!मा में भी परिव्रतव करने का श्रधिकार 
होता है | ग्रट-त्रिटेन आदि देशों में यह पद्धति प्रचलित है । 


न कक 
सतरहवाँ परिच्छेद 


उपनिवेशुविभाग के अधीन भू-भाग 
“ब्रिटेन के बाहर साम्राज्य के जिन भागों में भोरे बसते हैं, वे एक 


प्रकार स स्वतन्त्र राज्य डी हैं। उनपर नाममात्र के लिए ब्रिटिश नरेश 
को प्रभुता है; परन्तु जिन भागों में उनका सचमुच साम्राज्य है, उनमें 
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झअनगोरों की बस्ती है | इसब्विए सच पृछा जाय तो अनगोरी जातियाँ 
ही छोटे-से ब्रिटिश टापू को करोड़ों आदभियाँ का प्रभु बना रदी हैं ।”? 
- सवतनन्‍्त्र 

हस परिच्छेद में हाम्नाज्यान्तवगंत उन भागों की शासनपद्धत का 
विद्यार किया जायगा जो ब्रटिश सरकार के उपनिवेश विभाग के 
अधीन हैं | यद्यपि इनमें भीलान ( लंका ) आदि कुछ भाग ऐसे, 
जो वास्तव में उपनिवेश नहीं हैं, इन सबको प्राय: उपनिवेश कद्दा 
जाता है । 

ये उगनिवश भरू-पड ते भर में बिखरे हुए, अनेक छोटे-बड़े टापू या 
अन्य ऐसे भाग हैं, जिनके अधिकतर निवा्ती अ्रप्ृंगढित ग्रर-योरवियन 
हूँ तथा असम्य माने जाते हैं | ये गत तान शताब्दियों में, भिन्न-भिन्न 
समय में, अगरेजों के ग्रघिकार में आये | इनमें से बहुत-सों में अं गरेज् 
पहले व्यापार करने के उद्देश्य से गये थे | कुछ उपनिवेश युद्ध तथा 
सन्धियों से भी मिल्ते हैं । 

ग्रफ़ीका और अमरीका के निकटवर्ता श्रथवा अन्तगंत उपनिवेशों 
में से अधिकतर की जत-वायु अंगरेजों के अनुकून न होने से, इनमें 
अधिक जनसंख्या इनके मूल निवातियों की ही है | जिन स्थानों की 
जल-वायु ओपनिवेशिकों के अनुकूल है, उनमें इनकी संख्या खूब 
बढ़ी, तथा बढ़ रद्दी है| किसी-किसी की पैदावार अ्रच्छी है, और 
अंगरेज उससे, तथा उपनिवेश के मुल निवासियों की सत्ती मजदूरी 
से, खूब लाभ उठाते हैं | श्रदन ओर जिबरालगर आदि कुछ 
उपानवेश अपनी भोगोलिक स्थिति के कारण हो विशेष महत्व के ई । 


दो श्रेरियॉ-- त्रिटश सरकार के प्रति इन उपनिवेशों की 
अधघीनता भिन्न-भिन्न परिमाण में है, तथापि शातनपद्धति के दृष्टि से, 
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हम इन उपनिवेशों को दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हईँ--पहली 
श्रेणी उन उपनिवेशों की है जिनमें उत्तरदायी शासनपद्धति आरम्भ 
हो गयी हे; ये दक्षिणी रोडेशिया, मालटा ओर लंका हैं। दूसरी भ्रणी 
में वे अनेक उपनिवेश हैँ, जिनमें उत्तरदायी शासनपद्धात नहीं है। 
इन्हें राजकीय उपनिवेश ( क्राउन कालोनी ) कहा जाता है | #8 
इसका कारण यह दे कि प्रायः इनमें बादशाह के 'आडर-इन- 
कॉसिल!? द्वारा बनाये हुए कानूनों का व्यवहार द्वोता है । 
उत्तरदायी शासनपद्धति बाले उपनिवेश -- 
(१) दक्षिणी रोडेंधिया--यह दक्षिण भ्रफ्रीका में हे। इसका 
ज्षेत्रल डेडलाख वगंमील और जनसंख्या सन्‌ १8४३६ की 
मनुष्य-गणना के अनुसार तेरह लाख है, जिनमें यारपियन केवल 
५५ हजार हैं | यह सन्‌ १६२३ तक ब्रिटिश-दक्षिण-अफ्रीका-कम्पनी 
के अधीन था | उस वध यह नियमानुसार ब्रिटिश साम्राज्य के अ्न्तगंत 
किया गया | यई थाय; सब श्रान्तरिक विषयों में उत्त रदायी शाहन- 
पद्धति है; दाँ, मूल निवासियों के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध 
हे।शापसन-कार्य गवनर ओर प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा द्वोता हे । 
यहाँ कानून बनाने के लिए व्यवस्थापक सभा ( अ्रसेम्बली ) हे । 
इसमें तीस सदस्य हैं | इसका कार्यकाल पाँच वष है | सन्‌ १६२८ ई० 
से मताधिकार २१ वष से अधिक आयु के, निर्धारित योग्यता वाले, 
ब्रिटिश प्रजाजनों को है । 
(२) मालटा--यद्द द्वीप भूमध्य सागर में है। इसका क्षेत्रफल 
६५ वर्गंमील और निकटवर्ती द्वीपों को मिला कर ११२ वगमील है। 
यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९३८ में लगभग पीने तीन लाख थी । 





*ए० बी० कोथ रचित "व नर्मेंट्स-आफ-दि-ब्रिथिशि-एम्पायर के आधार पर । 
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सन्‌ १६३३ से आ्आन्तरिक विषयों में उत्त रदायी शासन है । गवनर एक 
कोंसिल द्वारा शासन करता है । 

(३) लका--अश्रति प्राचीन काल से यह भारतवधष से घनिष्ट 
सम्बन्धित रहा है | दानों की सस्कृति, घमम, रीति-रिबाज आदि में बहुत 
समानता है | यहाँ के अधिकांश निवासी बोद्ध धमोनुयायी हैं | यदँ की 
भूमि की पेंदावार बढ़ाने म दक्षिए-भारतवालों का बड़ा भाग रहा है। 
योरप निवासियों में सब प्रथम पुतंगालवालों ने सन्‌ १३०५ में इसका पता 
लगाया । श्रगल्ली शताब्दी के मध्य में इसे हालेंड वालों ने ले लिया | 
अठारहवीं शताब्दी म यहाँ शअगरेजों का अधिकार हुआ । सन्‌ १७३४६ 
में यह मदरास प्र/न्त की सरकार के अधीन किया गया था । पोछे 
सन्‌ १८०२ मे इसे भारतदषं से प्रथक्‌ करके एक उयनिवेश बना दिया 


गया । इसका क्षेत्रफल २०,३३२ वर्गमॉल, शोर जनसंख्या लगभग 
साठ लाख हे | 
अगरेजी शासन के आरम्भ में लक्राा का शासन एक राजकीय 


उपनिवेश की भांति था | सन्‌ १६१४-१८ के योरपीय महायुद्ध के 
समय भारतवध की भांति यहाँ भी शासन-सुधार करा श्रान्दोलन 
हुआ | यहाँ की नेशनल कांग्रेव तथा अन्य संस्थाओं के प्रयत्न से 
सन्‌ १६२३ में यहाँ व्यवस्थापक सभा में निवांचत सदस्यों की अधि- 
कता होने लगी, यद्यपि कानून बनाने और शासन सम्बन्धी सर्वेच्चि 
अधिकार गवनर को ही रह । पीछे लाड डोनोमोर की अधीनता में 


नियुक्त कमीशन द्वारा जाँच होने पर सन्‌ १३३१ में शासनउद्धति में 
परिवर्तन हुआ । 

कानून बनाने के ज्ञिए यहाँ एक व्यवस्थापक संस्था है, जिसे 
स्टेट कोंसिल ( राज्य-परिषद ) कहते हैं | इसमें पचास सदस्य निर्वा- 


चित होते हैं, और आठ नामजद। इनके अतिरिक्त इसमें तीन 
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राज्याधिकारी भी बैठते हैं ;--चीफ सेक्रेटरी, लीगल सेक्रेटरी, और 
फाइनेन्शल ( राजस्व ) सेक्रेटरी । 

यह परिषद सात कमेटियों का चुनाव करती है, प्रत्येक 
कमेटी को निर्धारित शासन-कार्य रोंग जाता है। राज्य-प्रबन्ध 
सम्बन्धी अन्य काय रक्षा, बाहरी सम्बन्ध, सावंजनिक शान्ति, निर्वाचन, 
राजध्व आदि--राज्याधिका रियों द्वारा नियत्रित रइतें हैं। उपयुक्त 
कमेटियाँ अपना -अ्रपना सभापति स्वयं चुनती हे; ये सभापत गवनर 
द्वारा, निर्धारित विभाग के, मंत्री नामज्द किये जाते हैं । राज्यपरिपद 
के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्धारित योग्यता वाली प्रत्येक बालिग 
स्री तथा पुरुष को मताधिकार है | रुदसत्यों के लिए अगरेजी भाषा में 
बोलने, पढ़ने और लिखने की भी योग्यता का होना आवश्यक है| 

गवनर को अधिकार है कि वह चाहे जिस विभाग का प्रबन्ध 
अपने हाथ में ले ले। उसे कानून बनाने का भी बहुत श्रधिकार है । 
वह राज्य-परिषद द्वारा पास किये हुए कानूनी मसविदे को श्रस्वीकार 
कर सकता है, ओर किस! मसविदे के सम्बन्ध में यह भी माँग कर 
सकता है कि गवनंर की स्वीकृत के लिए. उषस्थत किये जाने से पूर्व 
बह मसबिदा परिषद के दो-तिद्दाई सदस्यों द्वारा पास किया जाना 
आवश्यक है | 

बादशाह को अधिकार हे कि श्रा्डर-इन-कॉंसिल के द्वारा शासन- 
पद्धात में परिबतन करे, या कोई नया कानून बनाये। 
राज्यपरिषद ने इसका विरोध किया है | उसकी माँग यद्द भी है कि 
राज्याधिकारियों का कानून बनाने में भाग न रहे, गवनर के विशेषा- 
घिकार हटा दिये जाये, भौर राजस्व सम्बन्धी पूर्णाघिकार क्ॉसिल के 
द्वाथ में रहे । 


श्ष्८ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


सीलोन नौ प्रान्तो में विभक्त है। प्रत्येक प्रान्त के शासन-प्रबन्ध 
के जिए. एक-एक सरकारी एजंट रहता हे, उसकी सहायता के लिए 
सहायक और अधीन कमचारो द्ोते हैं । 

रानकीय उपनिवेश--इन उपनिवेशों के कई भेद हैं-( क ) 
ऐसे उपनिवेश जिनमें व्यवस्थायक सभा ( श्रसेम्बल्ली ) निर्वाचित सदस्यों 
की, और व्यवध्थापक परिषद ( कॉठिल ) नामजद सदस्यों की है; 
इस प्रकार शात्नवद्धात प्रतिनिधि-,लक है; यथा, बहामा, बरवेडोस, 
औ्रोर बरमूडा ( अमरीका ) 

( ख ) ऐसे उपानवेश जिनकी व्यवस्थापक परिषदें अंशत निर्वा- 
चित हैं, जिनके संगठन में सरकारी सदस्यों क'ः बहुमत होने की 
व्यवस्था नहीं है; यथा ब्रिटश गायना ( दक्षिण अमरीका ); और 
साइप्रस ( एशिया )। 

( गे ) ऐसे उपानवेश जिनकी व्यवस्थावक परिषदें अंशतः निर्वा- 
चित हैं, जिनके संगठन में सरकारों सदस्यों क बहुमत की व्यवस्था है; 
यथा मारीशस ( श्रफ्रीका ); स्ट्रेट सेटलमेंट ( पिनांग, मलाका, सिगा- 
पुर झोर लब॒आान ) फिर ( आस्ट्रेलिया )। लीवड द्वीप, ट्रिनिड/ड 
ओर विडवड ( अमरीका ); सीरालोयन, गोल्डकोस्ट, नाइजीरिया, और 
केनिया ( शअ्रफ्रोका ) | 

( घ ) ऐसे उपनिवेश जिनकी व्यवध्यापक परिषदों के सदस्य 
नामजद हैं; यथा ब्रिटिश द्वोदूराठ ओर फाकलड द्वीप ( अमरीका ); 
गेम्बिया ( अफ्रोका ); द्वांकांग ( एशिया ); सेशलीज ( अफ्रीका )। 

( च ) ऐसे उपनिवेश जिनमें व्यवस्थापक परिषदें नहीं हैं; केवल 
बादशाह को ही कानून बनाने का अधिकार हे, ओर वह इस अधिकार 
का उपयोग इन उपनिवेशों में रहने वाले गवनंरों या हाईकमिश्नरों 


उपनिवेश विभाग के अधीन मू-माग १४६ 


द्वारा करता है; यथा जिबरालटर ( योरप ); सेंटहेलिना, बसूटोलेंड, 
अशान्टी, ( श्रफ्रीका ); जिलवट और ऐलिस द्वीप ( भ्रास्ट्र लिया )। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है; प्रायः इन सब उपनिवशों के 
लिए बादशाह अपने आ्राडर-इन-कौंसिल द्वारा आवश्यक कानून बना 
सकता है| इनमें से श्रधिकांश में शासन-प्रबन्ध के लिए गबनर ओर 
उसकी प्रबन्धकारिणी कोंसिले हैं । गवनरों को बादशाह ब्रिटिश उपनि* 
वेश-मंत्री के परामश के अनुसार नियत करता है। उन्हें शासन 
सम्बन्धी सब आवश्यक अधिकार होते हैं, परन्तु थे इन अधिकारों का 
उपयोग उन लिखित द्विदायतों के अनुसार द्वी कर सकते हैं जो उन्हें, 
नियुक्ति के समय बादशाद द्वारा, दी जाती हैं अथवा जो उन्हें समय- 
समय पर उपनिवेश-मन्त्री द्वारा मिलती रहती हैं। गवनर को शासन- 
काय में सद्दायता देने के लिए प्रबन्धकारिणी सभा भी रद्दती है, परन्तु 
वह इसके बहुमत की अवहेलना कर सकता है | गवर्नर का कर्तव्य है 
कि श्रपने उपनिवेश के मित्र-भिन्न विभागों के संचालन सम्बन्धी सब 
महत्वपृर्ण विषयों पर स्वयं समुचित ध्यान दे । रेले निकालने और 
बन्दरगाह बनवाने आदि के ऐसे काय की ओर भी उसका बहुत ध्यान 
रहता है, जिनमें बड़ा खच करना होता है । 


पहल्ले कहा जा चुका है कि स्वराज्य प्राप्त डपनिवेशों में हिन्दुस्ता- 
निर्यों के लिए प्रायः दरवाजा बन्द है। पर ओऔपनिवेशिक विभाग से 
सम्बद्ध अनेक उपनिवेश हिन्दुस्तानियों को माँग रहे हैं । हाँ, माँग रह्दे 
हैं, अपने स्वार्थ के ज्ञिप । ये उपनिवेश गृहस्थी, पूजोवाज या उच्च 
स्थिति के हिन्दुस्तानी नहीं चाइते। ये चाहते हैं कि कुली हिन्दुस्तानी 
वहाँ जावे । इन उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों के लिए 'कुल्ली' शब्द का 
व्यवहार किया जाता है, उनसे मनुष्याचित व्यवष्दर नहीं किया जाता। 
उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है । 


१५७० .. >> साज्राज्य शासन 


स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों के विषय में ब्रिटिश खरकार यह कह 
सकती है कि उन्हें श्रपनी नीति निर्धारित करने की स्वतंत्रता है; परन्तु 
झोपनिवेशिक विभाग के भ्रधीन उपनिवर्शों के विषय में ता यह भी नहीं 
कहा जासकता | वहाँ भारतवासियों का जा ऋृष्ट है, उसका परा दायित्व 
ब्रिटिश सरकार पर है । क्‍या वह अपना समुचित कत व्य पालन करेगी 


विशेष वक्तव्य---बहुत समय से श्रन्य साम्राज्यों की भांति 
ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भागों की जनता अपने जन्म सिद्ध शअधिकार--- 
स्वराज्य- से वंचित है | पिछले योरपीय मद्दायुद्ध (१९१४-१८) में भयं- 
कर नर-संहार होने के बाद जब स्वमाग्प -निणय, छोटे राज्यों की स्वा- 
घीनता शोर आत्म-निणय श्रादि की ब्वनि सुनायी दी तो मानव हुदय 
ने ठंडी साँस ली | यह सोच कर बहुत संतोष क्रिया गया था कि श्रत्र 
नवयुग आने वाला है, प्रत्येक पदेश की पराघधीनता की बेड़ियाँ कट 
जायेगी । परन्तु प्रतीक्षा करते-करते तोन दशाब्दियाँ व्यतीत होगयीं, 
संतार की राजनीति या कूटन!ति वेसी ही बनी रही । इती का परिणाम 
अब दूसरे मदह्दायुद्ध के रूप में सब के सामने हे--जो पहले से श्रधिक 
विकराल है, जिसमें विज्ञान के ओर भी अधिक उन्नत साधनों से जनधन 
को द्वानि हो रही हे । जब तक संधार के प्रत्येक भाग को स्वाधघी- 
नता का उपभोग नहीं करने दिया जायगा, जब तक वतमान उपनिवेश- 
नीति का अन्त नहीं किया जायगा, ओर जब तऊ प्रत्येक छोटे-बड़े 
उपनिवेश को स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश का पद नहीं मिल्लेगा, संसार में 
शान्ति की पुकार केवल मृग तृष्णा ओर मायाजाल रहेगी | महायुद्व के 
याद घंसार का सुन्दर निर्माण समानता, स्वतंत्रता और सह ेग के 
आधार पर दी होना सम्भव है। 


